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 No.  14,  Thursday,  March  8,  1973/Palguna  17,  1894  (Saka)

 विषय  Subject  पुष्ठ/ 78865

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/ 01२०1,  ANSWERS  TO  QUE  IONS

 ता  प्र०  सख्या

 S.  ९).  Nos

 241.  तुर्की  में  उपनिषदों  और  Ban  on  the  hagwad  Gita

 the  Upanishads  and  ‘The
 नदी  हिन्दू  व्यू  आफ  लाइफਂ  नामक  Hindu  View  of  Life’  in

 पुस्तकों  पर  प्रतिबन्ध  Turkey

 245  दिल्‍ली  में  कोयले  की  कभी  Shortage  of  Coal  in  Delhi

 246  जापानी  सहयोग  से  एक  इस्पात  कारखाने  Setting  up  of  a  Steel  Plan

 with  Japanese  Colla- की  स्थापना
 boration

 248  Employment  provided  by रक्षा  मंत्रालय  के  पुनर्वास  निदेशालय

 Directorate  of  Re-Settle-
 द्वारा  रोजगार  की  व्यवस्था

 ment  of  Ministry  of
 Defence  vee

 of  Persons 250.  इस्पात  मिलों  के  लिए  अजित  कमी  से  Employment
 displaced  from  Lands

 विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  को  रोजगार
 acquired  for  Steel  Mills  pon  1}

 देना

 253  पाँचवीं  योजना  में  लौह  अयस्क  का  Schedule  of  stopping  Export
 of  Iron  Ore  and  Import निर्यात  ale  इस्पात  का  आयात  समाप्त
 of  Steel  during  Fifth

 करने  के  लिए  समय-सीमा  Plan  vee  14

 Steps  taken  to  Check  Losses 254.  इस्पात  संयंत्रों  में  हानि  को  रोकने  और
 and  Increase  Produc

 उत्पादन  बढ़ाने  के  उपाय
 tion  in  Steel  Plants  15

 अल्प-सुचना  A%T/SHORT  NOTICE  QUESTION

 अब  सु०  To  4.  स्कुल  के  अध्यापकों  के  Implementation  of  Kothari

 Commission’s  Recom-
 मानों  के  संबंध  में  कोठारी  आयोग  की  mendations  in  respect
 सिफरिशों  को  लागू  करना  of  Pay  Scales  of  School

 Teachers  oe  17

 *
 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव  में  पुछा  था  ।

 *  The  sign  marked  above  the  name  of  a  Member  indicate  that  the  Question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him

 (  )



 विषय  Subject  G6S/Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  Sat/WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तार  साया

 S.  Q.  Nos.

 242.  रोजगार  के  अवसर  खोजने  वालों  की  Percentage  of  Increase  in

 od  से  Number  of  Job  Seekers
 संख्या  और  रोजगार  के  अवसर  मं  बुद्ध  and  Employment

 35 की  प्रतिशतता  Opportunities  pos

 243,  फील्ड  केबिलों  का  आयात  Import  of  Field  Cables  36

 Adoption  of  Safety  Rules  in 244.  कोडरमा  क्षेत्र  की  अभ्रक  खानों  में
 Mica  Mines  of  Koderma

 नियमों  का  पालनਂ  Belt  ean  36

 247.  शस्त्रास्त्रों  और  उपकरणों  के  निर्माण  के  Strengthening  the  Research
 and  Development  Wing

 संबंध  में  आत्म-निभा  बनने  के  fac  of  Defence  Department

 रक्षा  विभाग  की  अनुसंधान  और  विकास  for  Self  Reliance  in

 Manufacture  of  Arms
 शाखा  को  सुदूर  बनाना

 37 and  Equipments  te

 249.  बोलानी  नर्स  द्वारा  स्टेशन  वैगनों  का  Sale  of  Station  Wagons  by
 Bolani  Ores  37

 बेचा  जाना  aoe

 251.  युगांडा  को  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  Proposal  for  a  High  Power

 Delegation  to  Uganda  eee  38
 निधि  मंडल  भेजने  का  प्रस्ताव

 Steel  Projects  with  Russian 252.  रूस  के  सहयोग  से  इस्पात  परियोजनाएँ  (:0118001811011  see  38

 255.  मैंगनीज  खान  श्रमिकों  के  लिए  कल्याण  Creation  of  a  Welfare  Fund
 for  Managenese  Mine

 कोष  बनाना
 Workers  ooo  39

 256.  कमेंट्री  राज्य  बीमा  निगम  के  अंतर्गत  ESIC  Hospitals  oon  40

 अस्पताल

 Summit  Conference  of 257.  पाकिस्तान  और  बंगला  देश  का

 शिखर  सम्मेलन
 India,  Pakistan  and

 Bangladesh  eee  41

 258.  आयुध  कारखानों  को  एक  संगठन  के  Reorganisation  of  Ordnance

 Factories  into  One
 अंतर्गत  लाने  के  लिए  उनका  पुनर्गठन  Organisation  ene  41

 259.  दानापुर  छावनी  बोर्ड  का  चुनाव  Election  to  Danapur
 Cantonment  Board  ooe  41

 Board  for 260.  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  लिए  तीसरा  Third  Wage

 Working  Journalists  eee  42
 मजूरी  we

 अता ०  To  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 2401.  प्राकृतिक  संसाधनों  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र
 Worid  Supply  and  Demand

 La. {OI  Energy,  Water  and
 समिति  में  जल  तथा  खनिजों  की  Minerals  discussed  in

 विश्व  सप्लाई  तथा  माँग  के  बारे  में  the  U.  N.  Committee  on

 चर्चा
 Natural  Resources  oe  42

 (  11.0  )



 विषय  Subject  JSS/Pages

 अता०  ह  संख्या

 1,  Q.  N

 2402  हैवी  इंजी  निर्यारंग  कारपोरेशन  में  Cell  for  redressal  of  grie-
 vances  of  Scheduled

 सूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  Castes  and  Scheduled

 जातियों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  Tribes  Employees  in

 Heavy  Engineering
 लिए  कक्ष

 Corporation  43

 2403  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  Reservation  of  Posts  for

 Scheduled  Castes  and
 सुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  Scheduled  Tribes  Can-

 in जातियों  के  लिए  पदों  का  आरक्षण  didates  Heavy

 Engineering  Corpora-
 tion  43

 कन
 2404  सेवानिवृत्त  सैनिकों  की  सेवाओं  का  राष्ट्र  Utilization  of  Services  of

 retired  Armed  Forces
 निर्माण  संबंधी  कार्यों  के  लिए  उपयोग

 Personnel  for  Nation
 किया  जाना  43 Building  Activities  won

 2405.  बाक्साइट  के  निक्षेप  Bauxite  Deposits  44

 2406  गणतंत्र  दिवस  1973  पर  हुआ  Expenditure  on  Republic

 Day  Parade,  1973  ope  44
 व्यय

 2407  कोचीन  में  एक  पृथक  नौसेना  डाक  किया  Proposal  to  build  a

 बनाने  का  प्रस्ताव  separate  Naval  Dock
 Yard  at  Cochin  45

 2408  अफगानिस्तान  के  युवराज  की  भारत  Visit  by  Crown  Prince  of

 Afghanistan  45
 यात्ना

 स्पेन  के  विदेश  मंत्री  का  दौरा  Visit  by  Foreign  Minister 2409
 46 of  Spain  oes

 2410  कोरबा  स्थित  भारत  एल्युमिनियम  Industrial  Potential  of

 Bharat  Aluminium  Plant
 कारखाने  की  औद्योगिक  क्षमता

 at  Korba  थका  क  46

 in  Steel 241]  सरकारी  aa  के  इस्पात  संयंत्रों  में  Steal  Production

 Plants  in  Public  Sector  oon  47
 इस्पात का  उत्पादन

 2412  खनिज  खनन  निगम  की  स्थापना  Setting  up  of  Mineral

 Exploration  Corpora-
 tion  ह  47

 2413  भारतीय  वायुसेना  के  विमान  का  लापता  Missing  of  Indian  Air  Force
 Plane  pen  48

 हो  जाना

 2414  Indian  Repatriates  from
 युगांडा  से  वापिस  आये  भारतीय

 48 Uganda

 241
 4  Import  of  Tractors  from
 बता  चेकोस्लोवाकिया  से  एक्टरों  का  आयात

 Czechoslovakia  49

 2416  People  employed  in
 आयुध  कारखानों  में  रोजगार  पर  लगे

 Ore  ce  Factories  49
 लोग

 2417  रक्षा  सामग्री  का  मुल्य  Value  of  Defence  Output  49

 (  iii  )



 विषय  Subject  Pages

 अता ०  ९ हूँ ५  संख्या

 5.  (0.  Nos.

 Assistance  given  under 2418.  भारतीय  तकनीकी  तथा  आर्थिक  सहयोग
 ITEC  Programme

 कार्यक्रम  के  अधीन  1971-72  तथा  ५71. during  1  7a  72  and

 1972-73  के  दौरान  दी  गई  सहायता  1972-73  ase  50

 2419,  सिडनी  में  कार  दुर्घटना  में  मारी  गई  Compensation  fot  two
 Indian  Women  killed  in

 दो  भारतीय  महिलाओं  के  लिए  Car  Accident  in  Sydney  a  ri  50

 पूति

 Teaching  of  Hindi
 2420.  पश्चिम

 Language  in  Universi-
 जापान  और  ब्रिटेन  के  ties  of  U.S.  A.,  West

 विद्यालयों  में  हिन्दी  भाषा  का  शिक्षण  Germany,  Belgium,
 USSR,  Japan  and  U.  K.  31 eer

 24  d
 ca
 2]  Meeting  of  Trade  Unions

 इम्पा  रियल  केमिकल  इंडस्ट्रीज  के  मजदूर

 संघों  की  बैठक
 of  Imperial  Chemical

 Industries  seo  31

 Execution  of  work  by 2422  भारतीय  विद्युत  सीटें  संघ  द्वारा  काय
 Indian  Power  Consor-

 का  निष्पादन  tium  eee  52

 2423  माल  डिब्बा  निर्माण  उद्योग  की  बेकार  Idle  Capacity  in  Wagon

 Building  Industry  oon  52
 पड़ी  क्षमता

 2424  Loss  incurred  by  Industries हड़तालों  और  ताला बन्दियों  के  कारण
 due  to  Strikes  and  Lock-

 उद्योगों  को  हुई  हानि  outs  ae  33

 Release  of 2425  भारतीय  हिरासत  से  पाकिस्तानी  Pakistani
 Journalists  in  Indian

 कारों  की  रिहाई  Custody  eon  54

 2426  झाका  में  बीड़ी  व्यापार  में  Recession  in  Bidi  Trade  in
 Jhaka  (Bihar)  oe  54

 मन्दी

 2427  दिल्‍ली  की  खदानों  में  होने  वाले  काम  Suspension  of  Work  in

 Quarries  in  Delhi  eee
 का  रोका  जाना

 2428  बदरपुर  खदान  में  पाँच  व्यक्तियों  की  Death  of  Five  Persons  in

 Badarpur  Quarry  ses  35
 मृत्यु

 2429  राजस्थान  के  कैम्पों  में  रखे  गये  Pak  Displaced  Persons
 lodged  in  Rajasthan

 पाकिस्तानी  विस्थापितों  का  पाकिस्तान
 Camps  reluctant  to  go

 वापस  जाने  के  लिए  अनिच्छा  प्रकट  back  to  Pakistan  ee  55

 करना

 2430  युद्ध  बन्दियों  के  शिविरों
 Security  Arrangements  in |

 सुरक्षा  0.  Camps  eo  56
 व्यवस्था

 2431-  राज्यों  में  बोनस  माँग  दिवस
 Bonus  Demand  Day  In

 States  ose  56

 (  iv



 विषय  Subject  /Pages

 अता ०  संख्या

 U.  5.  Nos.

 2432.  फ्लाइंग  अफसर  श्री  सुधीर  त्यागी  का  Whereabouts  of  Flying
 Officer  Shri  Sudhir

 अता  पता
 56 Tyagi  eee

 2433.  कोयले  की  ढुलाई  और  उसकी  सप्लाई  Transport  and  Supply  Posi-
 tion  of  Coal  eee  57.0

 की  स्थिति

 2434.  उत्तर  प्रदेश  में  पाले  से  मरे  aq  Military  Personnel  killed
 due  to  Snow  Frost  in कर्मचारी
 Uttar  Pradesh  eee  58

 बंगला  देश  को  बसों  की  सप्लाई  Supply  of  Buses  to  Bangla:
 2435.

 desh  eee  58

 2436.  हनोई  में  अमरीकी  बमबारी  से  भा  राज्य  Damage  caused  to  Indian

 Embassy  in  Hanoi  due
 दूतावास  को  हुई  क्षति

 59 to  U.  5,  Bombing

 2437.  मिनी  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  Manufacture  of  Mini  Trac-

 tors  eee  59

 देश  में  निर्मित  ट्रेक्टर  कौर  उनकी  Tractors  Manufactured  in
 2438.  the  country  and  their

 कीमत
 Prices  ee  60

 2439.  बम्बई  पत्तन  में  गोदी  श्रमिकों  कीਂ  कमी  Shortage  of  Dock  Labour
 at  Bombay  Port  ae  60

 2440.  इंडियन  कोआपरेशन  नेपाल  से  Dispensaries  attached  to
 Indian  Cooperation संबद्ध  औषधालय

 61 Mission,  Nepal  enn
 2441.  कोचीन  पत्तन  के  कर्मचारियों  द्वारा  Strike  by  Workers  of

 Cochin  Port  eee  61 हड़ताल

 2442.  बिजली  उत्पन्न  करने  वाले  उपकरणों  Indigenous  Production  of
 Power  Generation का  देश  में  उत्पादन

 oe  62 Equipment

 2443.  Division  of  Work  between भारतीय  भू  विज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग

 और  राज्य  संगठनों  के  बीच  कायें  का  GSI  and  State  Organisa-
 tions  eee  62

 विभाजन

 2444.  उगांडा  से  स्वदेश  लौटे  व्यक्तियों  का  Rehabilitation  of  Ugandan

 Repatriates  in  Gujarat
 गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  में  पुनर्वास  and  other  States  ave  63

 2445.  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  को  हुई  हानि  Loss  suffered  by  the  Heavy
 Electricals  Limited  63

 2446.  सरकारी  aa  में  छोटी  कार  परियोजना  Small  Car  in Project

 Public  Sector  on  65

 2447.  मजदूरों  की  देय  राशि  का  भुगतान  न  Crisis  in  Britannia  Engineer-

 करने  के  कारण  ब्रिटानिया  इंजी  निर्धारित  ing  Company  (Wagon
 Division)  due’  to  Non

 कम्पनी  में  संकट
 payment  of  Dues  ‘to
 Workers  oo  G5

 (  y  )



 विषय  Subject  Pages

 Mato  घ०  संख्या

 U.  S.  Q.  Nos.

 न  oft
 2448.  दिल्‍ली  में  ठेका  मजदूरों  को  नत  hs

 Paid  Holidays  ind  Medical

 Ai  for  Contract
 अवकाश  तथा  चिकित्सा  सहायता  देना be  Labour  in  Delhi  65

 2449.  बजाज  भौर  लम्ब्रेटा  स्कूटरों  के  Increasing  Production  pf

 Bajaj  Vespa  and
 उत्पादन  में  वृद्धि  Lambretta  Scooters  66

 2450  फिएट  कार  के  उत्पादन  का  बढ़ाया  जाना  Raising  Production  of  Fiat
 Cars  ee  66

 2451  पंजाब  के  प्रादेशिक  भाषा  के  Strike  by  Staff  of  Language
 Papers  of  Punjab  67

 पत्रों  के  कमंचारियों  की  हड़ताल

 2452  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  भोपाल  के  Increased  Production  at

 Heavy  Electricals
 उत्पादन  में  वृद्धि  Limited,  Bhopal  oe  67

 2453  Progress  on  Aluminium
 उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  एसयूवी

 Factory  at  Koraput  in
 यम  फैक्टरी  के  बारे  में  हुई  प्रगति  Orissa  eee  68

 2454  Water  Supply  Scheme  for मऊ  छावनी  के  लिए  जल  सप्लाई  योजना
 Mhow  Cantonment  68

 2455  इन्दौर  नमंदा  जल  सप्लाई  योजना  Indore  Narmada  Water

 Supply  Scheme  68

 2456  दिल्‍ली  के  कपड़ा  मिलों  में  हड़ताल  के  Loss  due  to  Strike  in  Delhi
 Textile  Mills  69

 कारण  हुई  हानि

 2457  उपकरणों  को  प्रमाणित  करने  के  लिए  Central  Proof  Establish-

 ment  Factory  for
 सेन्ट्रल  बर्फ  एस्टेंबि्लिशमेंट  फैक्ट रीਂ

 69 Equipment

 2458  चीन  द्वारा  शस्त्रों  के  निर्माण  में  वृद्धि  Increase  in  Arms  Produc-

 tion  in  China  69

 लौह  वयस्क  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  [ron  Ore  Mines  Labour

 Welfare  Fund  ee  70

 2460.  नबी  और  श्रेणियों  में  वर्गीकृत  Facilities  provided  to

 Serving  Personnel  in विदेशों  में  ara  करने  वाले  कमंचारियों
 Foreign  Countries  classi-

 को  दी  जा  रही  सुविधाएँ  fied  as  ‘B’  and  ‘C’  oe  70

 2461.  of विक्टोरिया  क्रास  विजेताओं  कौर  Declaring  Villages

 परमवीर  चक्र  विजेताओं  के  ग्रामों  को
 Victoria  Cross  Winners

 and  Param  Vir  Chakra
 aaa  ग्राम  घोषित  किया  जाना  winners  as  Model

 Villages  ee  72

 2462.  रक्षा  सेनाओं  के  कार्मिकों  की  पेंशन  में  Increase  in  Pension  Packets

 वृद्धि  of  Personnel  of  Defence
 Forces  72

 2463.  बंगला  देश  के  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  History  of  Indian  Defence
 Forces  in  Liberation

 भारतीय  सेना  की  भूमिका  का  इतिहास  War  of  Bangladesh  73

 vi (  )



 विषय  Subject  J8S/Pages

 अता ०  प०  संख्या

 5.  Q.  Nos.

 2464.  Consultancy  wcll Sery  ice  from बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  केन्द्रीय
 Central

 इंजीनियरी  तथा  डिजाइन  ब्युरो  से
 Engineering

 and  Design  Bureau  for
 परामशंदात्नी  सेवा  प्राप्त  करना  Bokaro  Steel  Plant  74

 2465  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  दूसरी  और  Progress  on  completion  of

 Second  and  Third  Blast तीसरी  मन  भट्टी  के  पुरा  होने  संबंधी
 Furnace  of  Bokaro

 कार्य  की  प्रगति  Steel  Plant  74

 2466  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  Output  of  Coal  in  NCDC
 Mines  at  Ramgarh  75

 रामगढ़  स्थित  कोयला  खानों  से  कोयले

 का  उत्पादन

 75 2467  बिहार  में  खनिज  निक्षेप  Mineral  Deposits  in  Bihar

 2468  हिन्दुस्तान  स्टील  foo  के  माध्यम  से  Canalisation  of  Import  of

 टिन  प्लेटों  का  आयात  किया  जाना
 Tin  Plates  through
 H.S.  L.  76

 2469.  लौह  अयस्क  खानों  के  श्रमिकों  के  लिए  Central  Hospitals  for  Iron
 Ore  Mine  Workers  77

 केन्द्रीय  चिकित्सालय

 Implementation  of  Iron  Ore
 2470  लौह  खदान  श्रमिक  कल्याण  उपकर

 Mines  Labour  Welfare
 1970  की  क्रियान्विति  Cess  Act,  1970  78

 2471  कोयला  तथा  अभ्रक  खान  के  श्रमिकों  के  Posts  of  Doctors  lying
 vacant  in  Hospitals  and

 कल्याण  के  लिए  अस्पतालों  और
 Dispansaries  for

 चिकित्सालयों  में  डाक्टरों  के  रिक्त  पद  Welfare  of  Coal  and
 Mica  Mine  Workers  78

 2472.  मिश्र  के  विदेश  मंत्री  का  दौरा  Visit  by  Foreign  Minister

 of  Egypt  80

 2473.  विदेश  मंत्री  की  कूवत  यात्रा  Foreign  Minister’s  Visit  to
 Kuwait  80

 2474.  Revision  of  Wages  of खेतिहर  श्रमिकों  की  मजूरी  का
 Agricultural  Labour  80

 क्षण

 2475.  एशिया  की  सामूहिक  सुरक्षा  के  बारे  में  Further  discussion  on
 Soviet  Proposal  regar-

 रूस  के  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  ding  Collective  Security
 for  Asia  81

 Resolution  on  Bonus 2476.  कलकत्ता  में  आयोजित  आल  इंडिया  ट्रेड
 Passed  at  AITUC  Con-

 युनियन  कांग्रेस  के  सम्मेलन  में  बोनस
 ference  at  Calcutta  81

 पर  पारित  प्रस्ताव

 2477.  कुसुमा  रिफ्रेक्टरीज  प्राइवेट  लिमिटेड  Taking  over  of  Kusunda

 Refractories  Private
 को  अधिकार  में  लेना

 Limited  82

 (  Vii  )



 विषय  Subject  /Pages

 अता ०  To  संख्या

 U.  S.  (09.  Nos.

 2478.  पंजाब  में  हु सनी वाला  और  विवाह  सीमा  Proposal  for  opening
 माता  Traffic  with  Pakistan  on पर  पाकिस्तान  के  साथ  न्य  यात

 Hussainwala  and
 खोलने  का  प्रस्ताव  Wagah  Border  in

 Punjab  83
 2479.  छावनी  1924  में  संशोधन  Amendment  to  Canton-

 ments  Act,  1924  83
 2480.  भारत  मुलक  ब्रिटिश  नागरिकों  द्वारा  Memorandum  to  British

 ब्रिटिश  प्रतिनिधिमण्डल  को  ज्ञापन  Delegation  by  British
 Citizens  of  Indian
 Origin  84

 2481  वियतनाम  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  U.  S.  Protest  over  Reported
 की  गई  कथित  टिप्पणी  पर  अमरीका  Remarks  of  Prime

 सरकार  का  विरोध
 Minister  about  Vietnam  84

 2482  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  Tatas’  Objection  to  Project
 Report  of  TISCO परियोजना  प्रतिवेदन  पर  टाटा  बन्धुओं

 85

 को  आपत्ति

 2483  बैलाडिला  परियोजना  के  एक  एकक  में  Fire  in  a  Unit  of  Balladilla
 ATT  लगना  Project  85

 2484  राष्ट्रीय  छात्र सेना  दल  में  छात्र  और  Strength  of  and Male
 छात्राओं  की  संख्या  Female  Personnel  in

 N.C.  86 2485  उबर कों  का  आयात
 Import  of  Fertilizers  87

 2486  भादिवासी  क्षेत्रों  में  सेना  द्वारा  किया
 Development  Work  done

 गया  विकास  कार्य  by  Army  in  Tribal
 Areas

 2487
 88

 विदेशों  में  भारतीय  सांस्कृतिक  केन्द्र  Indian  Cultural  Centres
 Abroad  88

 2488  शस्त्रास्त्रों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  Setting  up  a  New  Wing  in
 उत्पादन  विभाग  में  एक  नये  कक्ष  की  Department  of  Defence

 स्थापना  PLAT
 Production  to  Boost
 Export  of  Arms

 2489
 89

 खेतड़ी  में  ताँबा  निकालने  के  लिए  Facilities  for  Copper
 सुविधाएं  प्रदान  करना  Mining  at  Khetri

 89

 2490  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  गैर  कोकिंग  Production  of  Coal  at  Non-
 कोयला  खानों  में  कोयले  का  उत्पादन  coking  Coal  Mines

 2491
 after  Nationalisation

 90 कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  ब्याज  द्र  Raise  in  rate  of  Interest  of

 में  वृद्धि  91
 2492  पेट्रोल  से  चलने  वाले  जहाज  के  निर्माण  Tenders  for  Building  Petro}-

 के  लिये  निविदाएं  craft
 31

 (_  viii)



 विषय  Subject  पुष्ट  /Pa  ges

 अता ०  प्र०  संख्या

 U.  S.  0.  Nos.

 2493.  बिस रामपुर  कोयला  खान  के  मजदूरों  Payment  of  Wages  ‘of
 Workers  of  Bisrampur

 को  मजूरी  का  भुगतान  Colliery  92

 2494.  बैलाडिला  लौह  वयस्क  खान  क्षेत्र  में  Assistance  to  Families  of
 Labourers  killed  by

 एक  ट्रक  उलटने  से  मारे  गए  मजदूरों  over  turning  of  Truck
 के  परिवारों  की  सहायता  in  Balladilla  Iron  Ore

 Mine  Area  oon  92

 2495.  कश्मीर  को  चीन  का  अंग  दिखाने  वाले  Chinese  Maps  showing

 चीनी  मानचित्र  Kashmir  as  a  part  of
 China  eee  93

 2496.  हवाई  सेनाएं  प्रारंभ  करने  के  Indo-Pak  Talks  for  resu-

 सम्बन्ध  में  भारत  पाक  वार्त्ता  ming  Air  Services  93

 2497  फारस  की  खाड़ी  के  देशों  को  विदेश  Foreign  Minister’s  visit  to

 मंत्री  को  यात्रा
 Persian  Gulf  Countries  94

 2498.  इक  का  1973  में  हुआ  INTUC  Session  held  in
 February,  1973  94 वेतन

 Indian  Air  Force  Plane 2499.  बर्मा  में  इरावती  नदी  के  किनारे  पर
 Landed  on  Bank  of

 भारतीय  वायु  सेना  के  विमान  का
 Iravati  River  in  Burma  *  95

 उतरना

 2500,  युद्ध  बन्दियों  की  पत्नियों  और  बच्चों  List  of  Wives  and  Children
 of  P.  O.  Ws.  oe  95

 कीਂ  सुची
 Memorandum  from  11 2501.  आल  इंडिया  मेडिकल  रिप्रेजेंटेटिव्ज

 India  Medical  Repre-
 एसोसियेशन  की  ओर  से  ज्ञापन

 sentatives  Association  95

 2502.  मोजम्बीक  में  भारतीय  परिसम्पत्तियों  Non  Payment  of  Compen-
 sation  for  Indian  Assets

 के  एवज  में  पुतेगा ली  प्र/धिका  रियों  द्वारा  in  Mozambique  by

 क्षतिपूर्ति  की  अदायगी  न  करना  Portuguese  Authorities  ee  96

 2503.  Preferential  Treatment  in पुत  तथा  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा

 की  गई  खरीदारी  में  भेदभाव  बरतना
 Purchases  made  by
 DGS&D.  oe  97

 2504.  पश्चिम  बंगाल  में  पुरुलिया  में  Mini  Steel  Plant  at  Purulia

 इस्पात  संयंत्र  in  West  Bengal  woo  97

 2505  राज्यों  में  रक्षा  उत्पादन  एककों  की  Location  of  Defence

 स्थापना  Production  Units  in

 States  ee  98

 2506  प्रत्येक  योजना  अवधि  के  पश्चात्‌  Review  of  Workers  Wages
 after  every  Plan  Period  eee  98

 दरों  की  मजूरी  का  पुनर्विलोकन

 2507  कोयले  की  कमी  के
 क़ा  Closure  of  Factories  due  to

 का  बन्द  होना
 Coal  Shortage  99

 (-m  )



 पृष्ठ  /Pages विषय  Subject

 अता ०  घ०  संख्या

 U.  S.  Q.  Nos.

 of  General
 2508.  बोलानी  क्योंकर  के  महा  प्रबन्धक

 Qualifications
 Manager,  Bolani  Ores,

 की  योग्यताएं  Keonjhar  ee  99

 2509.  कन्या  में  एशियाई  लोगों  को  देश  छोड़ो  Reported  Quit  Notices  to

 नोटिस  दिये  जाने  के  समाचार
 Asians  in  Kenya  100

 2510.  सरकारी  और  गैर  सरकारी  उपक्रमों  में  Settlement  of  Strikes  and

 Lockout  in  Private  and

 हड़तालों  और  ताला बन्दियों  का  Public  Sector  Under-

 घान  takings  101

 Reduction  of  Strength  in 2511.  लन्दन  स्थित  भारत  मिशन  के  सप्लाई
 Supply  and  Purchase

 और  क्रय  संगठन  में  तमंचा  रियों  की
 Organisation  of  Indian

 कमी  करना  Mission  in  London  101

 2512.  राष्ट्रीयकृत  कोयला  खानों  में  ठेका  श्रम  Abolition  of  Contract

 Labour  in  Nationalised
 का  बन्द  किया  जाना  Coal  Mines  102 oe

 2513.  भारत  अमरीका  संबंध  1000-11 .5,  Relations  102

 2514.  ताला बन्दियों  और  जबरन  Loss  of  Production  in

 Monetary  Terms  due  to
 छुट्टियों  के  कारण  उत्पादन  में  हुई  हानि  Strike,  Lock  outs  and

 का  मुल्य  Lay  offs  102

 Visit  of  Yugoslavia  Trade 2515.  युगोस्लाविया  मजदूर  संघ  के  शिष्टमंडल

 का  दौरा
 Union  Delegation  oe  103

 2516.  तमिलनाडु  की  खनिज  सम्पदा  के  लिये  Survey  for  Mineral  Wealth

 eee  103
 सर्वेक्षण

 of  Tamil  Nadu

 Exploration  of  Non-Ferrous 2517.  अलौह  धातुओं  की  खोज
 Metal  foe  104

 2518.  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  Industrial  Unity  Exempted
 from  of Provision

 उपबन्धों  से  मुक्त  औद्योगिक  एकक  E.  P.  Act  105

 Rehabilitation  of  Indians 2519.  श्रीलंका  से  स्वदेश  लौटे  भारतीयों  का
 Repatriated  from  Lanka

 तमिलनाडु  में  पुनर्वास  in  Tami]  Nadu  eae  106
 2520.  सरकारी  क्षेत्र  के  वैमानिक  उद्योग  के  Developing  of  Basic  Raw

 faa  अपेक्षित  कच्चे  माल  का  विकास  Materials  for  Public

 Sector  Aeronautic

 Industry  107
 2521.  वैमानिकी  उद्योग  के  लिये  अपेक्षित  Depending  on  Foreign

 Sources  for  Basic  Raw
 आधारभूत  कच्चे  माल  के  लिये  विदेशी

 Materials  for  Aeronau-
 संसाधनों  पर  निभ  रता  tic  Industry  ee  108

 2522.  वेस्टिगहाउस  सेक्सी  फार मर  Non  Deposit  of  EPF  dues

 कलकत्ता  द्वारा  कर्मचारी  भविष्य
 by  Westinghouse  Saxby
 Farmer  Ltd.,  Calcutta

 108 निधि  की  राशि  का  जमा  न  किया  जाना

 (  x)



 विष  Subject  /Pages

 WaTo  प्८  सख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 2523.  भारत  कोकिंग  कोल  कम्पनीਂ  द्वारा  Purchase  of  ‘Bhuggar  Build-

 ing’  by  Bharat  Coking को  खरीदना
 दि ua Coa  1  Comp  ally 1९६  109

 2524.  Average  Earnings  of
 मजदूरों  की  औसत  आय

 Workers  109 eee

 2525.  Expenditure  on  Bangla बंगला  देश  से  आये  शरणार्थियों  पर  हुआ
 110

 व्यय
 Desh  Refugees

 2526.  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  के  अंतगर्त  Electric  Furnace  Steel
 Plants  set  up  against

 स्थापित  किए  गए  विद्युत  भट्टी  इस्पात  Licences  Issued  111
 संयंत्र

 Manufacture  of  Winter 2527.  देशी  कच्चे  माल  से  सशस्त्र  सेनाओं  के
 Clothing  for  Armed

 faa  सर्दी  के  मौसम  के  लिये  कपड़े  Forces  Indigenous  Raw

 बनाना  Materia}  111

 Latest  Weapons  for  Navy  112 2528.  नौसेना  के  लिये  आधुनिकतम  शस्त्र

 Protest  from  CITU 2529.  भारतीय  मजदूर  संघ  केन्द्र  (MZ)  द्वारा
 against  non-inclusion  of

 गैर  कोकिंग  कोयला  खान  सलाहकार  its  Nominees  in

 ale  से  उसके  मनोनीत  व्यक्तियों  को  Advisory  Board  for

 शामिल  न  किये  जाने  के  बारे  में  विरोध  Non-coking  Coal  Mines  oe  112

 2530.  बालासौर  स्थित  प्रमाण  तथा  Retrenchment  of  Industrial

 Employees  of  Proof  and
 प्रायोगिक  प्रतिष्ठान  एन्ड

 Experimental  Establish-

 पेरीमेंटल  एस्टैब्लिशमेंट  के  औद्योगिक  ment  at  Balasore

 (Orissa)  113
 कर्मचारियों  की  छंटनी

 Representation  from  Canna-
 2531.  संवाद  श्रमिक  तथा

 nore  Food  Corporation
 1970  के  क्रियान्वयन  के  Ghummathi,  Thozhilali

 Union  Regarding संबंध  में  कन ना नूर  फूड  कॉर्पोरेशन
 of Implementation

 थोजीलाली  संघ  का  अभ्यावेदन
 Contract  Labour  (Regu-
 lation  and

 Abolition)
 113 Act,  1970

 Supply  of  Steel  to  Maruti
 2532.  मारुति  लिमिटेड  को  इस्पात  की  सप्लाई

 Limited  ooo  114

 2533.  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  कोयले  Shortage  of  Coal  for  Bhilai

 Steel  Plant  115
 की  कमी

 2534.  ब्रितानी  इंजीनियरिंग  कम्पनी  के  वैगन  Proposal  from  Bihar

 Government  for  take-
 डिवीजन  को  नियन्त्रण  में  लेने  के  faa  of  Britannia over

 बिहार  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव  Engineering  Company’s
 Waenn vv  @E0l  Division.  115

 (  xi)



 विषय  Subject  /Pages

 अता ०  र" हूँ ५  संख्या

 U.  S.  Q.  Nos,

 2535.  हिन्दुस्तान  ताँबा  निगम  द्वारा  मलंजखंड  Scheme  for  Exploitation  of

 Malanjkhand  Copper खानों  के  उपयोग  के  लिये  योजना  Mines  by  Hindustan

 Copper  Corporation  116

 2536  राष्ट्रीयकृत  गैर  कोकिंग  कोयला  खानों  Administrative  Machinery
 for  the  Nationalised

 के  लिये  प्रशासनिक  मशीनरी
 Non-Coking  Coal  Mines  oe  116

 2537.  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  एककों  में  Progress  on  Units  of

 Hindustan  Copper  Ltd.  eee  117
 प्रगति

 2538  श्रमिक  ब्युरो  के  एक  हिस्से  को  शिमला  Shifting  of  Part  of  Labour
 Bureau  from  Simla  to

 से  चंडीगढ़  ले  जाना
 Chandigarh  aes  118

 2539  श्रमिक  ब्यूरो  में  आर्थिक  अन्वेषकों  के  Promotion  Quota  for
 Economic  Investigators

 लिये  पदोन्नति  का  कोटा  in  Labour  Bureau  eee  119

 2540  खेतड़ी  ताँबा  परियोजना  के  उपोत्पाद  Bye-Products  of  Khetri

 Copper  Project  419

 2541  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  बेचने  Production  of  Saleable  Steel
 and  at

 योग्य  इस्पात  और  fas  इस्पात  का
 Ingot  Steel

 Public  Sector  Steel  plants,  120

 उत्पादन

 2542.  रांची  के  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  Suppression  of  Civil

 Engineer  Assistants  in
 में  सिविल  इंजीनियर  असिस्टेन्ट ों  का  120 HEC,  Ranchi
 दमन

 Transfer  of  Civilian  Staff 2543  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  के  सिविलयन
 of  Armed  Forces

 कम  बारियों  का  स्थानान्तरण
 Headquarters  121

 2544  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  ब्याज  की  Raising  of  Rate  of  Interest
 on  Employees  Provident दर  में  वृद्धि  Fund  oases  121

 2545.  श्रमिक  प्रबन्धक  विवाद  Labour  Management  Duels  oe  121

 2546.  Shortage  of  Bakery  Equip- बेकरी  उपकरण
 की  कमी

 ment  123

 2547.  केरल  में  खनिज  निक्षेप  Mineral  deposits  in  Kerala  ee  124

 2548.  केरल  में  एक  लघु  इस्पात  संयंत्र  की  Setting  up  of  Mini  Steel
 Plant  in  Kerala स्थापना  aa  124

 2549  Explosion  of  a  Naval  Bomb नेतरनी  द्वीप
 में

 नौसैनिक  बम  का  फटना
 on  Netrani  Island  oe  124

 2550.  तथा  सेलम  में  Revision  of  Steel  Plant

 Project  being  set  up  at स्थापित  at  जा  रही  इस्पात
 Visakhapatnam,  Hospet

 योजना
 भों  का  पुनरीक्षण  and  Salem  125

 (  है१  )



 विषय  Subject  पुष्टि  /Pages

 अता  प्र  संख्या

 U.S.  0.  Nos.

 Gratuity  payable  to 2551.  कोकिंग  कोयला  खानों  के  कर्मचारियों

 को  दिया  जाने  वाला  उपदान
 Employees  of  Coking
 Coal  Mines  eee  126

 2552.  Chemical  examination  of
 ठेकुआ  aa  से  मिले  प्लैटिनम  की

 रसायनिक  जाँच
 Platinum  discovered

 from  Dhangua  Region  eee  126

 2553  Missing  Files  in  R.  P.  F.  C. क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  बिहार
 126 Bihar

 के  कार्यालय  से  गुम  हुई  फाइलें

 2554  प्रादेशिक  भविष्य  निधि  बिहार  Office-building  for  R.P.F.C.,
 in  Bihar  and  other

 और  अन्य  क्षेत्रों  के  लिये  कार्यालय  भवन
 Regions  oot  127

 2555.  कर्मचारी  भविष्य  निधि  बिहार  T.  A,  Bills  and  Medical  Bills
 of  Staff  in  P.  F.C,

 के  कर्मचारियों  के  यात्रा  भत्ते  तथा
 Bihar  128

 मैडिकल  बिल

 2556  Proposal  for  a  Steel  Plant महाराष्ट्र  में  एक  इस्पात  संयंत्र
 at  Chandrapur  in

 के  लिये  प्रस्ताव
 Maharashtra  128

 कोयला  खान  वेतन  ate  की  सिफारिशों  Implementation  of  recom- 2557.
 mendations  of  Coal

 की  क्रियान्विति
 Mines  Wage  Board  oe  129

 Scheme  to  strengthen  the 2558.  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  को  सुदूर
 Directorate  General  of

 करने  की  योजना  Mines  Safety  129

 Pit  Safety  Committees  eon  130 2559.  पिट  सेफ्टी  कमेटियाँ

 Assault  on  Workers  of 2560.  गोरखपुर  में  उर्वरक  कारखानों  में
 Fertiliser  Factory  at

 चोरियों  पर  हमला  Gorakhpur  130

 2561  उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  में  युद्ध
 Firing  in  U.  P.  0.  W’s

 and  other  Camps  ees  131
 बन्दियों  के  शिविरों  में  गोलीਂ  चलना

 Performance  of  INS 2562  नीलगिरि  की
 ‘Nilgiri’  क  क  131

 कुशलता

 शिमला  समझौते  के 2563.  उल्लंघन  में  Pak
 propaganda

 in  viola-

 itil  of  Simla
 पाकिस्तानी  प्रचार

 Agree-
 ment  eee  132

 Truce  Council  in  Vietnam  132 2564.  वियतनाय  में  सन्धि  परिषद्‌

 Steel  for  Small
 2565.  छोटे  कारखानों  के  लिये  इस्पात  का  Quota

 Factories  aen  132
 कोटा

 M  i  nimum a
 Wage  for 2566.  महाराष्ट्र  में  ऊनी  उद्योग  के  लिये

 Woo  ll  en  Industry  in
 तम

 मजदूरी  Maharashtra  133

 Houses  for  Armed  Forces  134 2567.  सशस्त्र  सेनाओं  के  लिये  मकान

 (iii  )



 चिंत्य  Subject  YS3/Pages

 अता ०  प्र०  संख्या

 U.  Nos  e

 2568.  लौह  अयस्क  निक्षेपों  के  लिये  मालाबार  Survey  of  Malabar  Area
 for  Iron  Ore  Deposits  134

 क्षेत्र  का  सर्वेक्षण

 2569,  कृषकों  को  देहू  पुना  के  निकट  Increase  in  rent  of  land

 given  to  Agriculturists
 खेती  के  लिये  दी  गई  भूमि  के  लगाने  में

 for  Cultivation  near

 वृद्धि  Dehu  Road,  Poona  oon  135

 of  First  Blast 2570.  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  पहली  मन  Working
 Furnace  of  Bokaro

 भट्टी  का  कार्यकरण
 Steel  Plant  135

 2571.  एशिया  में  ara  हस्तक्षेप  को  रोकने  International  Treaty  for

 Prevention  of  Outside
 के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  संधि

 Interference  in  Asia  136

 2572.  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के
 श्रमिकों

 को  असमान  Unequal  Wages  to  Workers

 in  Drought  affected
 मजदूरी  Areas  ee  136

 2573.  बोकारो  कौर  सेलम  इस्पातਂ  संयंत्रों  के  Consultants  for  Bokaro

 and  Salem  Steel  Plants  oe  136
 लिये  परामशंदाता

 2574.  राज्यों  द्वारा  सेवारत  /  सेवा  निश्  Allotment  of  Agricultural
 Land  and  House-plots  to

 सैनिकों  को  कृषि  भूमि  तथा  मकानों  के  Active/Retired  Soldiers
 137 लिये  प्लाटों  का  आबंटन  by  States  क  oe

 Rehabilitation  of  Burma
 2575.  उत्तर  प्रदेश  ना  बहराइच  जिले  की

 Repatriates  in  Tehsil
 नौपाड़ा  तहसील  में  बर्मा  से  स्वदेश  Naupara,  District

 Bahraich,  U.  P.  के  के  138 लौटे  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 2576.  विशाखापत्तनम  इस्पात  aga  में  -  प्रगति  Progress  in  Visakhapatnam
 138 Steel  Plant  eee

 2577.  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  और  इंडियन  Production  by  Hindustan

 आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  उत्पादन  Steel  Limited  and

 sco  eee  139

 गुजरात  खनिज  विकास  निगम  को  खनन  Clearance  for  Mines  Lease

 to  Gujarat  Mineral
 पट्टों  की  स्वीकृति  Development  Corpora-

 tion  ere  140

 2579.  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  Enquiry  regarding  bursting
 of  a  Boiler  in  HAL,

 एक  बायलर  के  फट  जाने  के  संबंध  में
 Kanpur  141

 जाँच

 Exploitation  of  Magnasitic 2580.  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  में
 in  Hill

 साइट  के  निक्षेपों  की  खोज
 Deposits
 Districts  of  U.  141

 2581,  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  खनिज  सम्पदा  Survey  for  Mineral  Wealth

 के  लिये  सर्वेक्षण
 in  U.  Districts  eee  142

 (  xiv  )



 निचय  Subject  पृष्ठ  /Pages

 अता ०  प्र०  संख्या

 U.  S.  Q.  Nos.

 2582.  दिनांक  30  1973  के  Editorial  in  ‘Statesman’
 dated  30-1-73  on  Steel

 द. मन  में  भारत  इस्पात  प्राधिकरण
 Authority  India of

 143 लिमिटेड  भगोरिया  आफ  Limited  (SAIL)  ee

 इंडिया  पर  सम्पादकीय

 बेरोजगार  व्यक्तियों  की  सेवाओं  का  Deferred  Wages  Payment 2583.
 System  for  utilizing

 उपयोग  करने  के  लिये  आस्थगित  वेतन  143 Services  of  Unemployed
 अदायगी  प्रणाली

 2584.  बंगला  देश  के  शरणार्थियों  का
 आसाम  Staying  back  of  Bangladesh

 Refugees  in  Assam  श  144
 में  रह  जाना

 2585.  भारत  हैवी  हरिद्वार  की  Memorandum  by  Rashtriya
 Mazdoor  Union  01

 राष्ट्रीय  मजदूर  युनियन  द्वारा  ज्ञापन
 Bharat  Heavy  Electri-

 144 cals,  Hardwar  eee

 2586  सिंगरौली  पावर  स्टेशन  को  प्राथमिकता  Supply  of  Coal  to  Singrauli
 Power  Station  on

 आधार  पर  कोयले  की  सप्लाई
 priority  basis  144

 2587.  इंजी  निर्धारण  प्रोजेक्ट्स  इंडिया  लिमिटेड  Bengalies  working  in  the

 में  काम  कर  रहे  बंगाली  Engineering  Projects
 India  Limited  eee  145

 2588.  राष्ट्रीयकरण  के  समय  खानों  से  मशीनों  Removal  of  Machines  and
 Materials  from  Mines भौर  सामान  का  हटाया  जाना
 at  the  time  of

 sation  145

 2589.  विदेशों  से  भारत  लौटे  व्यक्ति  Repatriates  from  Foreign
 Countries  ot  146

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  Calling  Attention  to  Matter

 ध्यान  of  Urgent  Public  Impor-
 tance  147

 चमड़ा  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  छोटे  Reported  Crisis  in  the

 Small  Scale  Footwear पैमाने  के  yar  निर्माण  उद्योग  में  संकट
 Industry  due  to  non-

 उत्पन्न  होने  का  समाचार  availability  of  Leather  147

 श्री  अटल  बिहारीਂ  वाजपेयी  Shri  Atal  Bihari  Vaj-

 payee  147
 श्री  to  सी०  जार्ज

 Shri  A.  C.  George  147

 मंत्री  द्वारा  कथित  गलत  वक्तव्य  दिये  जाने  के  Re.  Alleged  Wrong  State-

 बारे  में  ment  by  Minister  152

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table  155

 लोक  लेखा  समिति  Public  Accounts  Committee  है क  157

 T4at  प्रतिवेदन  Seventy-fourth  Report  157

 (  kv )



 विधय  Subject  /Pages

 खान  Mines  (Amendment)  Bill—

 संयुक्त  समिति  में  सदस्य  की  नियुक्ति  Appointment  of  a  Mem-
 ber  to  Joint  Committee,  157

 पश्चिम  बंगाल  में  आदिवासियों  पर  पुलिस  द्वारा  Re.  Reported  Police  Firing
 on  Tribals  in  West

 कथित  गोली  चलाये  जाने  के  बारे  में
 Bengal  oe  157

 Re.  Reported  shortage  of
 तमिलनाडु  में  कृषि  प्रयोजनों  के  लिये  डीजल  तेल

 Diesel  Oil  etc,  for
 आदि  की  कथित  कमी  के  बारे  में

 Agricultura}  Purposes  in
 a  Tamil  Nadu  158

 Indian  Railways  (Amend- भारतीय  रेल  विधेयक--पुरःस्था पित  ment)  Bill  —JIntroduced  158

 रेल  चर्चा  Railway  Budget,
 General  Discussion  159

 Shri  Bibhuti  Mishra  159 श्री  विभूति  मिश्र

 160 श्री  राम कंवर  Shri  Ram  Kanwar

 श्री  टी०  डी०  कांवले  Shri  T.  D.  Kamble  160

 श्री  सरजु  पांडे  Shri  Sarjoo  Pandey  161

 श्री  के०  गोपाल  Shri  K.  Gopal  162

 श्री  सुरेन्द्र  मिलती  Shri  Surendra  Mohanty  2  164

 श्रीमती  सहोदराबाई  राय  Shrimati  58110.0 18.0 81.0  Rai  165

 Shri  Shive  Kumar  Shastri  ,  165 श्री  शिवकुमार  शास्त्री

 166 श्री  रामचन्द्रन  कड नाप टली  Shri  Ramchandran  Kadanapalli

 167 श्री  विश्वनाथ  राय  Shri  Bishwanath  Roy

 श्री  शंकर राव  साबित  Shri  Shankrarao  Savant  167

 श्री  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाडे  Dr.  Laxminarain  Pandey  eee  168

 श्री  कृष्ण  चन्द  पांडे  Shri  Krishan  Chand  Pandey  169

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  Shri  N.  K.  Sanghi  169

 Shri  E.  R.  Krishnan  171 श्री  ई०  आर०  कृष्णन

 Shri  B.  Giri  172 श्री  एस०  बी०  गिरि

 Shri  Mani  Ram  (50018  173 श्री  मनीराम  .  गोदरा

 श्री  श्रीकिशन  मोदी  Shri  Shrikrishan  Modi  173

 श्री  अजीत  कुमार  साहा  Shri  Ajit  Kumar  Saha  174

 श्री  पी०  आर०  शिनाय  Shri  P.  R.  Shenoy  175

 श्री  बी०  के ०  दास चौधरी  Shri  K,  Daschowdhury  176

 Shri  B.  N.  Reddy  177 श्री  alo  एन०  रेड्डी

 Shri  Shyam  Sunder  Mohapatra  177 श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र

 (  xvi  )



 विषय  Subject  पृष्ट  /  Pages

 श्री  हीरालाल  डोडा  Shri  Hiralal  Doda  178

 श्री
 oPrer+ & eran

 चौहान  Shri  Bharat  Singh  Chowhan  179

 श्री  गिरिधर  गो मांगो  Shri  Giridhar  Gomango  ह  179

 श्री  बालेश्वर  नाथ  भार्गव  Shri  Basheshwar  Nath  Bhargava  179

 श्री  रामावतार  शास्त्री  Shri  Ramavatar  Shastri  180

 180 श्री  राजशेखर  प्रसाद  सिंह  Shri  Ramshekhar  Prasad  Singh

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र  Shri  Jagannath  Mishra  181

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  Shri  Inderjeet  Malhotra  181

 नौ  यमुना  प्रसाद  मण्डल  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  182

 श्री  रामचन्द्र  विकल  Shri  Ram  Chandra  Vikal  nee  182

 श्री  महेन्द्र  सिंह  गिल  Shri  Mohinder  Singh  Gill  182

 (  xvii  )



 लोक  सभा  वाद-विवाद  अनूदित
 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 8  1973/17  1894

 Thursday,  March  8,  1973/Phalguna  17,  1894  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 MR.  SPEAKER  in  the  Chair,

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 gat  में  उपनिषदों  और  नदी  हिन्दू  व्यू  आफ  लाइफਂ  नामक  पुस्तकों

 पर  प्रतिबंध

 *  241.  श्री  रण  बहादुर  सिह  :

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :

 क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न
 क्या  तुर्की  सरकार  ने  उपनिषदों  और  डा०  राधाकृष्णन  की  पुस्तक

 हिन्दू  व्यू  आफ  लाइफਂ  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेशी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  हाँ  ।

 माओवाद  तथा  कुछ  अन्य  विषयों  पर  लिखी  गई  उन  पुस्तकों  के

 जिन्हें  तुर्की  के  अधिकारियों  ने  राष्ट्र-विरोधी  समझा  इन  पुस्तकों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का

 ठीक  कारण  सरकार  नहीं  जानती  यह  भी  स्पष्ट  नहीं  है  कि  तुर्की  की  सेंसर-व्यवस्था  इन्हें
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 क्रान्तिकारी  साहित्य  समझती  है  अथवा  यह  मात्र  उनके  निर्णय  की  एक  भूल  है  ।  हमारे  राजदूत  इस

 विषय  पर  अंकारा  में  वहाँ  के  उच्चतम  अधिकारियों  से  पुछताछ  कर  रहे  लेकिन  अभी  तक  कोई

 संतोष॑प्रद  जवाब  नहीं  मिल  पाया  है  ।  तुर्की  सरकार  के  इन  पुस्तकों  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  कारणों

 जानकारी  प्राप्त  होने  सुचना  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्री  रण  बहादुर  सिह  हो  सकता  है  कि  यह  साम्राज्यवाद  के  बचे-खुचे  अंशों  के  कारण  हो

 परन्तु  मैं  पछता  हूँ  कि  क्या  सरकार  द्वारा  ऐसी  पुस्तकों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  कारण  इन  पुस्तकों

 के  महत्व  पर  से  हमारी  अपनी  आस्था  का  न  रहना नहीं  है  ।  राजनयिक  सेवाओं  के  हमारे  कोंचा  रियों
 को  भी  यह  ठीक-ठीक  पता  नहीं  है  कि  डा०  राधाकृष्णन  की  पुस्तक  नदी  हिन्दू  व्यू  आफ  लाइफ

 जैसी  पुस्तकें  धार्मिक हैं  या  दार्शनिक  हैं  ।  इस  पृष्ठभूमि  में  मैं  चाहता  हूँ  कि  उक्त  कर्मचारियों

 को  इन  पुस्तकों  के  महत्व  और  शिक्षा  संबंधी  जानकारीਂ  देने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  हमें  इन  पुस्तकों

 महत्व  के  प्रति  कोई  आस्था  नहीं  रहीਂ  है  ।  भारत  में  इनका  बहुत  सम्मान  है  और  सभी  विद्वान
 दहे

 पढ़त ेहैं  जिनमें  न  केवल  भारत  के  अपितु  संसार  भर  के  विद्वान  शामिल  हैं  ।  हमें  उनके  इन
 पुस्तकों

 पर  प्रतिबंध  लगाने  से  बहुत  आये  हुआ  है  और  हम  इसके  कारणों  का  पता  लगा  रहे  हैं  ।  मेरा

 विचार  है  कि  सभी  देशों
 के
 के  बुद्धिमान  व्यक्तियों  को  इनसे  बहुत  लाभ  मिलता  है  ।

 श्री  रण  बहादुर  सिह  अन्य  देशों  तक  इन  पुस्तकों  का  संदेश  पहुँचाने  के  लिए  विदेशियों

 में  इनके  लिए  रुचि  पैदा  करने  लिए  विदेश  विभाग  द्वारा  क्या  विशेष  उपाय  किए  जाते  हैं
 ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  आपका  यह  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से  संबंधित  नहीं  है  ।

 श्री  के ०  लक प्पा  :  देश  के  लोगों  के  किसी  वर्ग  विशेष  का  कुछ  भी  मत  क्यों  न  क्या

 उक्त  पुस्तकों  में  कुछ  बातें  ऐसी  भी  हैं  जो  तुर्की  सरकार  के  एक  वग  के  प्रगतिवादी  विचारों  के

 विरुद्ध  हैं
 ?  क्योंकि  भगवद्गीता  और  उपनिषदों  में  कुछ  बातें  कुछ  लोगों  के  लिए  भ्रामक  भर

 उत्तेजक  हैं  ।

 विदेश  dat  स्वर  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  के  विचार  का  इससे  कोई

 संबंध  नही ंहै  क्योंकि  जिन  पुस्तकों  पर  प्रतिबंध  लगाया  गया है  उनमें  आफ

 माोवसज़म  चेयरमेन  मान  की  पुस्तक  आदि  भी  शामिल  हैं  ।  इन  पर  प्रतिबंध  का  और  कोई

 भी  कारण  क्यों  न  प्रगतिवाद  कदापि  नहीं  हो  सकता  |

 श्री  ato  ato  नायक  :  जबकि  हमारे  देश  में  के  विचारਂ  संबंधी  रूस  में

 शिकागो  और  चीन  में  माऊ  की  पुस्तकों  को  छोड़कर  अन्य  सभी  पुस्तकों  पर  प्रतिबंध  है  तो

 क्या  हमें  तुर्की  सरकार  के  इस  निर्णय  पर  आलोचना  का  कोई  नैतिक  अधिकार  है
 ?  यदि  तो

 क्या  इस  देश  में  के  विचारਂ  पर  से  प्रतिबंध  हटाया  जाएगा  क्योंकि  हमारा  तो  स्वतन्त्र

 समाज है  ?

 शनी  स्वर

 सिंह
 ैं

 चाहता
 हूँ  कि  सदस्य  महोदय  तनिक  और  आत्मविश्वास  और  नैतिक

 बल  उत्पन्न  करें  क्योंकि  हमने  ऐसा  Ts  चग ere  oy  काम  नहीं  किया है  जो  हमारे  राष्ट्रीय  हित में  न
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 मेरा  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  हम  किसी  पुस्तक  पर  तब  तक  प्रतिबंध

 नहीं  लगाते  जब  तक  तक  वह  हमारे  राष्ट्रीय  हित  के  प्रतिकूल  न  हो  ।  वैसे  हमारे  यहाँ

 पुस्तकों  एवं  विचारों के  प्रकाशन  आदिਂ  की  बहुत  स्वतन्त्रता  है  चाहे  वे  कितनी  ही  आलोचनात्मक

 mata  हदों  पुस्तकों  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  हमारी  नीति  ही  नहीं  है  ।  यह  कहना  गलत  है  कि

 हमारे  यहाँ  इतना  कुछ  होता  है  कि  हम  ऐसी  दार्शनिक  पुस्तकों  पर  तुर्की  जैसे  मित्र  देश  द्वारा  लगाए

 गए  प्रतिबंध  का  विरोध  तक  नहीं  कर  सकते  |

 मैं  यह  और  बताना  चाहता  हूँ  कि  जब  ae  मामला  तुर्की  के  विदेश  मंत्री  के  साथ  उठाया

 गया  तो  स्वयं  उन्हें  भी  आठवीं  हुआ  और  उन्होंने  मामले  की  जाँच  कराने  का  वचन  दिया  है  |

 Shri  R.  ४.  Bade:  I  want  to  know  whether  he  has  written  to~  the  Turkish  Govern-

 ment  that  the  Bhagwat  Geeta  is  as  sacred  to  Hindus  as  the  Quran  is  to  Muslims  and  there-

 fore  the  burning  of  books  like  the  Geeta  and  the  Upanishads  hurt  the  feelings  of  the

 Hindus  ?

 श्री  स्वर्ण  सिह  :  हो  सकता  है  हमने  इन्हीं  शब्दों  का  प्रयोग  न  किया  परन्तु  मैं  सभा  को

 बताना  चाहूँगा  कि  तुर्की  सरकार  ने  अपने  संविधान  में  धर्म-निर्पेक्षता  में  आस्था  व्यक्त  की  है  और

 यही  उनका  सिद्धान्त  है  ।  इसलिए  हमें  और  भी  आश्चर्य  हुआ  है  fa  ऐसे  देश  ने  यह  कदम  उठाया

 है  ।  शायद  इसका  आधार  इन  पुस्तकों  के  बारे  में  गल्त  धारणा  हो  |

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  लगता  है  कि  केवल  राजदूत  को  ही  यह

 मामला  उठाने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  क्या  सरकार  इन  पुस्तकों  पर  प्रतिबंध  के  करण  जानने  के

 लिए  तुर्की  सरकार  से  सीधे  बात  करेगी  ?

 श्री  cant  सिह  जब  भारतीय  राजदूत  ने  तुर्की  के  विदेश  मंत्री  से  बातचीत  की  तो  इसका

 अर्थ  भारत  सरकार  और  तुर्की  सरकार  का  सीधे  बातचीत  करना  है  ।

 श्री  पी०  डी०  मावलंकर  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  मुख्य  उत्तर  में  बताया  है  कि  वह  तुर्की

 सरकार  द्वारा  इनਂ  पुस्तकों  पर  प्रतिबंध  लगाये  जाने  के  कारणों  संबंधी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 इसके  क्या  तुर्की  में  राष्ट्रपति  के  चुनाव  संबंधी  वर्तमान  संकट  इन  पुस्तकों  पर

 प्रतिबंध  का  कारण  नहीं  है  जो  १३  मैच  को  होने  वाला  है  ?

 श्री  ह  fag  :  जी  इनका  आपस  में  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 श्री  माधुर्य  हालदार  :  क्या  उन्हें  ज्ञात  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  ars  द्वारा  लिखित  किसी
 S

 पुस्तक  रखने  वाले  को  नकसलवादी  करार  दे  दिया  जाता  ख  और  उसे  गिरफ्तार  कर  लिया

 जाता  है  ?

 श्री  cant  सिह  :  मेरे  विचार  में  यह  बात  सच  नहीं  है  ।
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 दिल्‍ली  में  कोयले  की  कमी

 #245,  श्री  aft  भूषण

 श्री  सी०  जनादनन

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  में  कोयले के के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  जनसाधारण  को

 हो  रही  कठिनाइयों  का  पता

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  और

 दिल्‍ली  में  कोयले  की  सप्लाई  में  कब  तक  सुधार  हो  जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  मोहन  से  हाल

 ही  में  प्राइवेट  मध्यजनों  के  द्वारा  अपने  यथा  को  लेने  में  असफलता  और  दिल्‍ली  से  अन्य  राज्यों

 को  अप्रभावित  निर्यात  के  कारण  दिल्‍ली  के  कुछ  स्थानों  में  साफ्ट  कोयले  की  कमी  हुई  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  कोयले  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  उठाए  गए  प्रयत्नों  खुदरा

 लाइसेन्स  धारियों  की  संख्या  में  अन्य  राज्यों  में  साफ्ट  कोक  के  प्राधिकृत  निर्यात  को  रोकना

 और  एक  व्यापारी  से  दूसरे  व्यापारी  को  अवैधानिक  बिक्री  को  कम  करना  और  साफ्ट  कोक  की

 उपाप्ति  पब्लिक सैवटर  संगठनों  को  सौंपा  जाना  है  ।  रेलवे  पर्याप्त  कोयला  संचलन  के  लिए

 अतिरिक्त  वैगनों  की  उपलब्धता  के  लिए  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 स्थिति  में  एक  मास  के  भीतर  सुधार  होने  की  संभावना  है  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  India  is  the  largest  producer  of  best  quality  coal  even  then

 people  do  not  get  adequate  supplies  at  reasonable  rates.  Recently,  the  pricesof  coal  had  shot

 up  and  acute  scarcity  was  also  there.  Perhaps  the  price  went  up  dueto  scarcity  and  large
 scale  black  marketing  in  coal-yrade  is  going  on  in  Delhi.  In  this  connection,  I  want  to  know

 from  the  hon.  Minister  whether  a  scheme  to  set  up  Zonal  Units  is  proposed  with  Railway
 officials  the  executive  councillor  of  Delhi  dealing  with  Civil  Supply  Department  and  some

 concerned  dealers  as  members.  It  may  then  be  decided  in  their  meeting  about  the  number
 of  coal  wagons  needed  for  Delhi  and  whether  in  view  of  wagon-shortage  such  a  circuit  has
 been  formed  as  to  ensure  the  availability  of  wagons  according  to  the  demand  of  coal  there-
 of ?  This  will  ensure  adequate  supply  in  big  cities  where  the  demand  is  more.  Do  the  Govern-
 ment  propose  to  form  a  Corporation  to  look  after  distribution  so  that  people  may  get  coal
 easily  ?

 श्री  एस०  सोहन  कुमारमंगलम  :  जहाँ  तक  कोयले  के  दिल्‍लीਂ  में  प्राप्ति  और  वितरण  से

 संबंध प  व्यक्तियों  को  शामिल  करने  का  संबंध  कल  ही  एक  बठक  खान  विभाग  ने  बुलाई  थी

 दिल्ली  प्रशासन  के  खाद्य  सप्लाई  आयुक्त  और  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  तथा  राष्ट्रीय
 कोयला  विकास  निगम  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  था  ।  इसी  don  के  फलस्वरूप  विवरण  में
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 उल्लिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  ओर  हमें  विश्वास  है  कि  इससे  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।  वितरण  के

 लिऐ  एक  पृथक  निगम  बनाना  आवश्यक  नहीं  समझा  परन्तु  हम  योजना  बना  रहे  हैं--और  देश

 भर  की  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक  14  ars  को  होने  वाली  है  ताकि  कोयले  के

 भंडार  बड़े  शहरों  में  बनाए  जा  सकें  अर्थात्‌  कोयला  उत्पादक  क्षेत्रों  से  बड़े  पैमाने  पर  कोयला

 लाकर  नगरों  में  रख  दिया  जाये  और  फिर  उन्हें  सरकारी  एजेंसियों  या  राज्य  प्रशासनों

 को  वितरण  का  प्रबंध  करने  के  लिए  दे  दिया  जाये

 Shri  Shashi  Bhushan:  I  want  to  know  how  things  can  goon  smoothly  as  long  as

 distribution  is  in  the  hands  of  black  marketeers  even  if  production  is  in  the  hands  of  the

 Government  ?  Unless  Government  takes  over  distribution  as  well Well  as  production,  the  concept
 of  social  economy  shall  never  succeed.  (Interruption)

 What  is  his  opinion  about  bringing  down  the  coal  prices  and  ensuring  its  availa-

 bility  to  the  people  in  the  near  future  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  मैं  सदस्य  महोदय  से  इस  बात  पर  पुरी  तरह  सहमत  हूँ

 कि  वितरण  का  भी  सरकारीकरण  होना  चाहिये  ।  हम  उसकी  योजनाएँ  बना  रहे  हैं  और  जहाँ  तक

 दिल्‍ली  का  संबंध  मेरे  विचार  में  हम  इन  योजनाओं  को  शीघ्र  शामिल  करेंगे  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey:  Sir,  the  question  of  Shri  Shashi  Bhushan  as  to  whether

 Government  would  do  something  to  bring  down  the  prices  of  coal,  which  have  gone  up

 consequent  upon  its  nationalisation,  has  not  been  answered. I  would  add  that  unless  the  meet-

 ing  of  states  is  held  to  tackle  this  issue,  half  the  population  would  starve  to  death.  We  have
 not  received  water  supply  today  and  we  have  come  here  with  empty  stomachs, ,  (Jnterrup-

 tions).  I,  therefore,  want  to  know  the  steps  being  taken  by  Government  to  ensure  coal  at

 cheap  rates  to  the  people.

 श्री  एस०  मोहन  वितरण  में  कुछ  कठिनाइयाँ  रही  हैं  परन्तु  मेरे  विचार

 में  सरकार  सामान्य  स्थिति  लाने  के  प्रयत्न  कर  रही  है  और  शीघ्र  कोयला  उचित  मूल्य  पर

 मिलने  लगेगा  ।

 Shri  Achal  Singh :  I  want  to  know  when  coal-shortage  woul  be  over.  In  U.  P.  and

 particularly  in  Agra  the  black-market  rate  is  much  higher  than  the  controlled  price.

 Mr.  Speaker  :  This  is  what  he  has  been  telling.

 att  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  मैंने  मुख्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  था  कि  हमें  एक

 मास  में  स्थिति  में  सुधार  की  आशा  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  एक  ओर  सरकार  का  कहना  है  कि  अनाज  के  मामले  में  थोक

 व्यापार  तथा  वितरण  अपने  हाथ  में  लेने  से  ही  इसके  मूल्य  कम  होंगे  और  हम  इसका  समर्थन  भी

 करते  हैं  परन्तु  कोयले  की  कीमतें  जो  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  बहुत  बढ़  गई  हैं  उन्हें  कम  करने  के  लिए

 सरकार  कया  करेगी  ?
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 राजन श्री  एस०  मोहन  कुमारी  ster  मैं  पहले  सदस्य  महोदय  के  इस  कथन  HT  खण्डन  करना

 चाहूँगा  कि  कोयले  की  कीमत  बहुत  बढ़  गई  97  प्रतिशत '  *'
 कोयला  बड़े

 भोक्ताओं  को  दिया  जाता  है  और  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  उसके  मुल्य  में  कतई  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 37  प्रतिशत  के  बारे  Fe

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  यह  सच  नही ंहै  ।  किसी  भी  सदस्य  से  पूछ  लें  मुल्य  बढ़े  हैं  ।

 qr लें श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  कृपया  एक  मिनट  शान्ति  से  मेरी  बात  सुन

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  पुरी  बात  वह  भले  ही  कहें  परन्तु  गलत  बात  उन्हें  नहीं  कहनी

 चाहिये  ।  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  में  मुल्य  बढ़े  हैं  और  इस  बात  की  पुष्टि  कोई  भी  सदस्य  यहां

 कर  सकता  है  ।  हमें  उनसे  ऐसे  उत्तर  की  आशा  नहीं  थी  |
 )

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम्‌  :  सदस्यों  से  मेरा  निवेदन  है  कि  मुझे  पूरी  बात  कह  लेने  दें

 और  बाद  में  प्रश्न  पुछ

 मुल्य  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  घरेलू  उपभोक्ताओं  और  इट  भुट्टों  को  सप्लाई  होने  वाले

 कोयले  के  बारे  में  है  जो  देश  में  कुल  उत्पादन  का  37.0  प्रतिशत  है  ।  माननीय  सदस्यों  का  इस  वृद्धि

 पर  रोष  प्रकट  करना  स्वाभाविक  ही  है  क्योंकि  जन  साधारण  पर  जो  ईंधन  के  रूप  में  कोयले  का

 प्रयोग  करता  काफी  बोझ  पड़ा  है  ।  मैं  तो  केवल  उस  गलत  धारणा  को  सुधारना  चाहता  था  कि

 कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  ऐसा  नहीं  है  क्योंकि  प्रमुख  उद्योगों  के  लिए  कोयले  के  मुल्य  में  कोई

 >
 वृद्धि  नहीं  हुई  है  और  यहीं  उद्योग  कोयले  के  मुख्य  उपभोक्ता  @  ।  घरेलु  उपभोक्ताओं  को  मुल्य

 वृद्धि
 से  जो  कठिनाई  हुई  है  उसे  दूर  करने  के  लिए  हम  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  बड़े-बड़े

 नगरों  में  कोयले  का  भण्डार  बनाते  जा  रहे  मैं  सदस्य  महोदय  की  इस  बात  से  पुरी  तरह

 सहमत  हूँ  कि  वितरण  हमें  गैर-सरकारी  व्यापारियों  के  हाथ  में  नहीं  रहने  देना  जो  अनुचित

 लाभ  कमाते  हैं  और  सरकार  सार्वजनिक  एजेन्सियों  के  माध्यम  प्रभावकारी  वितरण  को

 अपने  हाथ  में  लेने  की  दिशा  में  कार्यवाही  कर  रही  है  |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  यह  सच  है  कि  घरेलू  उपयोग  के  कोयले  के  मृत्य  में

 उसी  रात  को  वृद्धि  हो  गई  जिसको  भारत  सरकार  ने  सम्पूर्ण  कोयला  उद्योग  को  अपने  हाथ  में  लेने

 का  निर्णय  किया  था  और  यदि  हाँ  तो  ऐसा  किसने  किया  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  सॉफ्ट  कोक  अथवा  घरेलू  उपयोग  में  anc  जाने  वाले  कोयले

 के  मुल्य  में  वृद्धि  कोयला  खान  अधिकारियों  अथवा  भारत  सरकार  द्वारा  किये  गये  किसी  निर्णय  के

 परिणामस्वरूप  नहीं  हुई  ।  दलाल  अथवा  व्यापारियों  द्वारा  राष्ट्रीयकरण  के  तुरंत  पश्चात्‌

 नाइयाँ  उत्पन्न  करने  के  कारण  वृद्धि  हुई  है  ।

 Shrimati  Sahodrabai  Rai:  May  I  know  whether  the  hon.  Minister  is  aware  of  the
 fact  that  larg  stock  of  charcoal  has  accumulated  in  Madhya  Pradesh  due  to  the  non  availa-
 bility  of  wagons  ?  is  not  being  transported  to  Delhi  and  other  places.  Railw:  ay  wagons should  be  provided  on  priority  basis  so  that  it  could  be  carried  to  other  places.  There  is  a
 large  stock  of  charcoal  (उ/2/770छ77075)
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 ल  गल  विन  क  राका  मै

 Mr.  Speak  or  The  question  is  related  to  soft  coal.

 Shrimati  Sahodrabai  Rai:  When  there  is  shartage  of  coal,  charcoal  can  be  used.

 (Interruptions)

 Mr.  Speaker  :  Please  sit  down.  So  many  questions  have  been  put  on  it.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  1
 amon  my  legs  for  a  long  time.  I  want  to  put  a

 small  question.

 Mr.  Speaker:  We  have  cov  only  two  questions  in  half  an  hour.  There  are

 questions  of  other  members  also.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ;  It  is  the  fourth  question,  not  second.

 Mr.  Speaker  :  [am  referring  to  those  which  have  been  answered.

 w
 श्री  Sto  एन०  तिवारी

 :  मैं  बहुत  कम  अनुपूरक  प्रश्न  पूछता  हूँ  ।  आप  मुझे  अवसर  क्यों

 नहीं  दे  रहे  हैं  ?

 Mr.  Speaker  :  All  the  members  want  to  put  questions.  If  only  two  out  of  twenty

 questions  are  taken  up  how  can  we  Say  it  is  justified  ?  कहा vee  18४७  spent  half  an  hour  on

 these  two  questions.  I  am  taking  the  next  question  now.

 श्री  सुरेन्द्र  मोहंती  :  आप  हमारी  ओर  देखते  ही  नहीं  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  देखने  का  प्रश्न  समय  का  प्रश्न है  ।

 जापानी  सहयोग  से  एक  इस्पात  कारखाने  की  स्थापना

 +

 *246.  शी  मुख्तियार  fag  मलिक  :

 श्री  धन शाह  प्रधान  :

 इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 aa  सरकार  ने  जापान  के  सहयोग  से  भारत  में  एक  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने

 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मोटी  रूपरेखा  क्या  और

 वह  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जायेगा  तथा  इस  परियोजना  पर  काय  कब  तक

 शुरू  हो  जायेगा ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  सोहन  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 जज क्या  सरकार  नेट ॥ १  स  ताइवान  पर ast  नस क्  afma  रूप  से  विचार श्री  सूक्तियां  सिह  मलिक :

 किया  था  तथा  इसकी  जाँच  का  और  वाद  में  इसे  यदि  तो  देश  में  इस्पात  की  कमी

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 श्री  एस०  सोहन  कुमारमंगलम  :  इस्पात  सहित  कई  क्षेत्रों  में  सहयोग  किये  जाने  बारे  में

 जापान  सरकार  और  हमारे  बीच  विचार-विमश  होता  रहा  है  ।  अभी  उनपर  कोई  अन्तिम  निर्णय

 नहीं  किया  गया  |

 Shri  Dhanshah  Pradhan:  May  |  know  whether  Government  propose  to  set  up  any

 plant  in  any  state  of  our  vast  country  in  collaboration  with  any  foreign  country  ?  I  also
 want  to  know  whether  hon.  Minister  is  negotiating  with  any  foreign  country  on  this  matter  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  जैसा  कि  मैंने  बताया  इस्पात  सहित  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में

 सहयोग  किये  जाने  के  बारे  में  जापान  तथा  भारत  सरकार  ने  कई  बार  विचार-विमर्श  किया  है  ।

 जहाँ  तक  किसी  अन्य  देश  की  सरकार  के  साथ  बातचीत  करने  का  संबंध  रूस  सरकार  के

 अतिरिक्त  जिसके  साथ  भिलाई  और  बोकारो  संयंत्रों  के  विस्तार  के  बार ेमें  बातचीत  हो  रही

 किसी  के  साथ  इस  समय  बातचीत  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 श्री  राम  सहाय  पांडे  मध्य  प्रदेश  में  उपलब्ध  लौह  अयस्क  की  मात्ना  को  ध्यान  में  रखते

 क्या  ने  वहाँ  दूसरा  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  गम्भीरता  से  पुर्नविचार  करेंगे

 2,  fr  } क्योंकि  वहाँ  इतना  लौह  अयस्क  उपलब्ध  Bim  ८ 200  वर्षों  तक  दो  संयंत्रों  को  लौह  अयस्क  मिल

 सकता है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कसे  संगत  है
 ?  प्रश्न  जापान  के  साथ  सहयोग  के  बारे  में  है  ।

 शन  गस  सहाय  पांडे  क्या  मध्य  प्रदेश  में  भारी  मात्ना  में  लौह  अयस्क  उपलब्ध  होने  के

 कारण  वहाँ  जापान  के  सहयोग  से  दूसरा  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमार मंगल म्‌  यह  संगत  है  ।  जापान  के  साथ  बातचीत  चल  रही

 है  तथा  संयंत्र  की  स्थापना  के  बारे  में  अभी  तक  विचार-विमश  नहीं  किया  गया  |

 श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  टाटा  स्टील  की  क्षमता  में  का  कोई  प्रस्ताव  है  और

 यदि  हाँ  तो  क्या  टाटा  बन्धुओं  ने  भारत  सरकार  से  सलाह  की  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  जापान  के  सहयोग  से  संबंधित
 है

 श्री  भोगेन्द्र  जापान  के  सहयोग से  टाटा  स्टील  प्लांट  की  क्षमता  का
 विस्तारਂ

 अध्यक्ष  महोदय  इसे  संगत  बनाने  के  लिए  जापान  को  बीच  में  क्यों  लाते  हैं  ।
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 रक्षा  मंत्रालय  के  पुनर्वास  निदेशालय  द्वारा  रोजगार  की  व्यवस्था

 *248.  श्री  नारायण  चन्द  पारा दार  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971  और  वर्ष  1972  के  अन्त में  रक्षा  मंत्रालय  के  पुनर्वास  निदेशालय  में

 कितने  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  थे  और  उनका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 इन  वर्षों  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे०  बी०  पटनायक )  तथा  1971  तथा  1972

 के  दौरान  कुल  अफसरों  तथा  भव्य  अंकों  की  संख्या  जिन्होंने  पंजीकरण  कराया  था  क्रमशः  3,720

 तथा  6,680  थे  ।  इन  वर्षों
 के

 दौरान  4,939  तथा  3,413  को  महानिदेशालय  पुनव्यंवस्थापन  के  द्वारा

 रोजगार  दिलाया  गया  है  ।  राज्य-वार  आंकड़े  जिन्होंने  पंजीकरण  कराया  है  का  विवरण  सदन  के

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०

 सरों  के  संबंध  में  जिन्हें  महानिदेशालय  पुनव्येवस्थापन  के  माध्यम  से  रोजगार  दिलाया  गया  के

 राज्यवार  आंकड़े  भी  सदन  के  पटल  पर  रख  दिए  गए  हैं  ।  अन्य  बैंकों  के  रोजगार  के  आकड़े

 वार  सुलभ  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  तथा  पदों  पर  भर्ती  रोजगार  कार्यालयों  के

 माध्यम  से  समग्र  देश  में  की  जाती  है  ।

 श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  आंकड़ों  से  विदित  होता  है  कि

 1972  में  रोजगार  कार्यालयों  में  6,680  व्यक्तियों  के  नाम  दर्जे  कराये  जब  कि  केवल  3,413  व्यक्तियों

 को  अर्थात्‌  आधे  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  ।  1971  की  तुलना  में  1972  में  कम  व्यक्तियों

 को  रोजगार  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  Ho  alo  पटनायक  :  सरकारी  कार्यालयों  में  तथा  विभिन्न  उद्योगों  में  रिक्तियों  के

 आधार  पर  ही  नियुक्तियाँ  होती  हैं  ।  1972  में  इतने  स्थान  रिक्त  नहीं  थे  जितने  1971  में  थे  ।

 wa
 श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  पुनर्वास  महानिदेशालय  द्वारा  M  eal  नाम  दर्ज  कराने

 वाले  को  पहले  रोजगार  दिलाया  जाता  है  ?

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  :  यह  नियम  तभी  अपनाया  जाता  है  जब  जिस  उद्योग  में  स्थान

 रिक्त  है  उसके  लिए  प्रार्थी  ने  आवेदन  पत्न  दिया  हो  ।

 श्री  गिरिधर  maim  व्यक्तियों  को  पुनर्वास  महानिदेशालय  के  द्वारा  रोजगार

 दिलाया  गया  है  उनकी  सुची  से  यह  विदित  होता  है  कि  1971  में  उड़ीसा  के  एक  व्यक्ति  को  भी

 रोजगार  नहीं  दिलाया  गया  तथा  1972  में  केवल  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  दिलाया  गया  ।  क्या

 उड़ीसा  स्थित  रोजगार  कार्यालय  उड़ीसा  स्थित  केन्द्रीय  निदेशालय  को  उम्मीदवारों  के  नाम  भेजते

 यदि  तो  इसका  यह  आशय
 है

 कि  उड़ीसा  में  कोई  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  है  ?

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  :  उड़ीसा  का  रोजगार  निदेशक  रोजगार  कार्यालयों  में  नाम  लिखाने

 वाले  उम्मीदवारों  के  नाम  सरकार  तथा  औद्योगिक  उपक्रमों  में  रोजगार  के  लिए  भेजता  है  ।  उड़ीसा

 के  रोजगार  निदेशालय  से  संबंधी  आँकड़े  उपलब्ध  नहीं  ।
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 श्री  के०  गोपाल  :  ag  1971  में  अदर  रेक्स  के  3,028  व्यक्तियों  ने  अपने  नाम  दर्ज  कराये

 तथा  4,505  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  ।  692  अफसरों  ने  नाम  दल  कराए  तथा  434  को

 रोजगार  दिया  गया  ।  ase  1972  में  469  अफसरों  ने  नाम  दर्ज  कराये  तथा  311  अफसरों  को

 रोजगार  दिया  गया  ।  किन्तु  अदर  रेक्स  के  6,211  व्यक्तियों  ने  1972  में  नाम  दर्ज  कराये

 केवल  3,102  व्यक्तियों  का  रोजगार  दिलाया  गया  ।  क्या  इसका  यह  अथ  है  कि  अफसरों  की  ओर

 विशेष  ध्यान  दिया  गया  और  अन्य  सैनिकों  की  ओर  उतना  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ?

 श्री  Ho  बी०  पटनायक  :  रोजगार  के  बारे  में  अफसरों  तथा  रैक्स  में  कोई  भेद-भाव

 नहीं  बरता  गया  ।  अधिकारियों  के  बारे  में  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  गया  |

 Shri  Ram  Kanwar:  May  I  know  from  the  hon.  Minister  whether  the  persons  be-

 ionging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  are  provided  with  employment  in  the

 Ministry  of  Defence  and  Directorate  of  Resettlement  directly  and  it  is  not  necessary  that
 their  names  should  be  sent  by  the  Employment  Exchanges  ?

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  :  ag  स्वाभाविक  fe  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जाति  के  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  बहुत  कम  है  जिन्होंने  रोजगार  निदेशालय  तथा  केन्द्रों  में  पुनर्वास

 महानिदेशालय  में  नाम  दर्ज  कराए  हैं  तथा  उन्हें  ये  अवसर  दिया  जाता  है  |

 श्रमी  Sto  पी०  जदेजा  :  जो  विवरण  दिया  गया  है  वह  कुछ  भामक  क्योंकि  इसमें  कहा

 गया  है  कि  गुजरात  राज्य  में  ay  1971  में  केवल  चार  अफसरों  के  नाम  दर्जे  कराये  गये  जबकि
 ws

 चार  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  ये  चार  व्यक्ति  तथा  अन्य

 व्यक्ति  जिन्हें  गुजरात  राज्य  में  रोजगार  दिया  गया  गुजरात  राज्य  के  निवासी  हैं  अथवा  वे  किसी

 अन्य  स्थान  के  हैं  और  उन्हें  वहाँ  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 श्री  So  ato  पटनायक  :  माननीय  सदस्य  ने  जिन  आँकड़ों  का  उल्लेख  किया  है  वे  पूर्व  वर्ष

 से  संबंधित  हैं  ।  यह  बताने  के  लिए  कि  क्या  वे  गुजरात  राज्य  के  निवासी
 हैं  अथवा  मुझे

 पूर्वे  सुचना  चाहिये  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  May  I  know  the  number  of  the  persons  belonging  to
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  among  the  persons  provided  with  jobs  during  the
 last  two  years  ?  Is  it  a  fact  that  discrimination  was  shown  against  the  persons  of  Scheduled
 Tribes  and  they  were  not  provided  with  employment  saying  that  they  were  not  suitable  ?

 श्री  जे०  ato  पटनायक  :  जहाँ  तक  हमें  ज्ञात  है  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के

 व्यक्तियों  के  साथ  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  गया  ।  किन्तु  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  बारे

 में  सही  आँकड़े  इस  समय
 मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  मुझे  पुर्व  सूचना  चाहिये  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  How  many  persons  have  been  provided  with  employ-
 ment  ?  Please  reply  to  it.

 Mr.  Speaker  :  If  he  could  do  it  mobody  else  can  get  a  chance.
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 श्री  जे०  ato  पटनायक  :  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  ऐसे  व्यक्तियों  क

 बारे  में  मेरे  पास  सही  आँकड़े  इस  समय  नहीं  हैं  जिन्होंने  अपने  नाम  दर्जे  कराये  तथा  जिन्हें  रोजगार

 दिया  गया  |

 इस्पात  के  लिये  अजित  भुन  से  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  को  रोजगार  देना

 “250.  शी  प्रबोध  चन्द्र  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 Far  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  रोजगार  के  मामले  में  उन  लोगों  को  प्राथमिकता

 दी  जाए  जिनकी  भूमि  नई  इस्पात  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अजित  करली  गई

 क्या  अनेक  मामलों  में  नियुक्त  किए  गए  सैकड़ों  श्रमिक  उतनी  मेहनत  नहीं  कर  सके

 हैं  जितनी  उनको  करनी  होती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  उद्यम  को  भारी  हानि  होती  और

 क्या  इस  प्रकार  विस्थापित  हुए  लोगों  को  कहीं  अन्यत्र  रोजगार  देने  की  जाँच  करने

 का  सरकार का  विचार  है  ?

 से
 >

 सि  . for\
 एक  विवरण  सभा इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  )  :

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  भर्ती  की  नीति  सरकार  द्वारा  पहले  से  ही

 निर्धारित  इस  नीति  के  अनुसार  तथा  कुशल  लिपिकों  तथा  अन्य  गेर

 तकनीकी  जिनके  वेतनमान  अपेक्षित  कम  होते  की  भर्ती  प्रायोजना  के  निकटवर्ती

 रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  होनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  भर्ती  करते  समय  प्रायोजना  के  लिए

 अजित  किए  गए  क्षेत्रों  के  विस्थापित  व्यक्तियों  अथवा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जातियों  तथा  ऐसे  व्यक्तियों  को  जिनको  दूसरे  सरकारी  उपक्रमों  से  छटनी  की

 गई  अंथवा  की  जाने  वाली  हो  भले  ही  वे  कुछ  दूरी  के  स्थानों  के  रहने  वाले  को  प्राथमिकता

 देने  को  हर  कोशिश  की  जातीਂ  है  बशर्तें  कि  वे  मूल  अर्हताएँ  और  अनुभव  रखते  हों  |

 अन्तिम  चयन  करते  समय  नौकरी  के  इच्छुक  व्यक्तियों  को  शारीरिक
 स्वस्थता  निश्चित  हो

 एक  महत्वपूर्ण  wears है
 और  इसलिए  ऐसे  व्यक्तियों  को  जो  शारीरिक  दृष्टि  से  अस्वस्थ  हों

 नौकरी  में  लेने  और  परिणामस्वरूप  उपक्रमों  को  हानि  होने  का  प्रश्न  सामान्यतः  उत्पन्न  नहीं  होना

 चाहिए  |

 इस  समय  सरकार  का  इस  नीति  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 शनी  प्रबोध  चन्द्र  :  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यानਂ  उनके  द्वारा  दिये  गये  इस  वक्तव्य  की  ओर

 दिलाना  चाहता  हूँ  कि
 सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित  कुछ  कारखानों  में  विशेषकर  इस्पात  उद्योगों में

 भावश्यकता  से  अधिक  कमंचारी  क्योंकि  सरकार  उन  लोगों  को  कारखानों  में  नियुक्त  करने  पर

 मजबूर  है  जिनकी  भूमि  का  इस्पात  कारखानों  की  स्थापना  के  लिए  अधिग्रहण  किया  गया  है  ।
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 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  मैं  समझता  हूँ  कि  किसी  भी  इस्पात  कारखाने  में

 यकता  से  अधिक  कमंचारियों  at  नियुक्ति  इसलिए  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  सरकार  को  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  नौकरी  दिलाने  के  लिए  मजबूर  होकर  ऐसा  करना  पड़ा  हो  ।

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  याद  दिलाना  उचित  होगा  कि  उन्होंने  ऐसा

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  की  मंत्रणा  समिति  में  कहा  था  ।  उन्होंने  निश्चित  रूप  से  ऐसा  वक्तव्य

 दिया  था  |  उनके  उस  वक्तव्य  का  fears  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  अधिकांश  इस्पात  कारखानों

 को  आवश्यकता  से  अधिक  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  करनी  पड़ी  क्योंकि  उन  क्षेत्रों  के  निवासियों  को

 रोजगार  देना  पड़ा  जिनकी  भू  मि  इस्पात  कारखानों  के  लिए  ले  ली  गई  थी  ।  ऐसा  न  करने  पर  वे

 बहुत
 शोर  मचाते  |

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  मेरे  विचार  से  मैंने  ऐसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  और

 यदि  मैंने  कोई  ऐसा  वक्तव्य  दिया  तो  मैं  गलती  पर  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रणा  समिति  संबंधी  मामले  का  यहाँ  उल्लेख  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्य  मंत्रणा  समिति  ar  उल्लेख  किए  बिना  प्रश्न  पुछ  सकते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  उन

 समितियों  में  कभी-कभी  बहुत  अनौपचारिक  रूप  से  बात  करते  हैं  ।  उक्त  बैठकें  गोपनीय  भी  होती  हैं  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  मंत्री  महोदय  को  अनौपचारिक  समितियों  में  कही  गई  बातों  के  लिए  दोषी

 ठहराना  चाहेंगे  तो  इसका  कोई  अन्त  नहीं  होगा  |

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  ह  एक  अनौपचारिक  बैठक  नहीं  होती  ।  वह  एक  औपचारिक  बैठक

 होती है  ।  इस्पात  कारखानों  में  हानि  होने  का  एक  कारण  ag  बताया  गया  है  कि  उनमें  रियों

 की  संख्या  आवश्यकता  से  बहुत  अधिक  है  |

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  स्पष्टतया  मुझे  याद  नहीं  कि  ऐसा  कोई  वक्तव्य  दिया

 था  ।  मैं  कह  चुका  हूँ  कि  यदि  मैंने  कहा  था  तो  मुझे  उस  वक्तव्य  में  शुद्धि  करनी  होगी  ।

 श्री  नवल  किशोर  सिंह  :  विवरण  में  शब्दों  का  उपयुक्त  रूप  से  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण  के  पैरा  दो  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  उद्योगों  को  हानि  नहीं  होनी  चाहिए  ।'

 शब्दों  का  यह  प्रयोग  उपयुक्त  नहीं  है  ।  अतः  श्री  प्रबोध  चन्द्र  द्वारा  इस  प्रश्न  को  उठाना  उचित

 ही  art

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूँ  कि  श्री  प्रबोध  चन्द्र  द्वारा  उक्त  प्रश्न  उठाना  उचित  था

 लेकिन  मंत्री  महोदय  का  कहना  भी  उचित  है  ।

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  कि  कुछ  ऐसे  व्यक्तियों  जो

 ऐसे  क्षेत्र
 से  बाहर  रहे  जिसे  सरकार  ने  इस्पात  कारखानों  की  स्थापना  के  लिए  प्राप्त  किया

 लिख
 |  ह  ह

 -=  म
 ये  थे रोजगार  कार्यालय  में  अपने  नाम  मिल  क्षेत्र  में  इसलिए  जिससे  उनको  मिल  में  रोजगार

 प्राप्त  हो  सके  अथवा  मिल  में  उनकी  foanfa
 UUAUT  त  हो  सके  ।
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 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  लोगों  ने

 जो  इस्पात  कारखाने  के  क्षेत्र  में  नहीं  रहते  थे  बल्कि  देश  के  अन्य  भागों  में  रहते  थे  अपने  नाम

 इस्पात  कारखाने  के  निकट  रोजगार  कार्यालय  में  इसलिए  at  करा  दिए  थे  जिससे  उन्हें  रोजगार

 मिल  सके  ।  star  कि  माननीय  सदस्य  को  विदित  रोजगार  कार्यालय  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाये

 जाते  हैं  और  रजिस्ट्रेशन  पर  नियंत्रण  करने  का  वास्तविक  दायित्व  रोजगार  कार्यालयों  पर  है

 जहाँ  तक  इस्पात  संयत्रों  का  संबंध  उन  सब  नौकरियों  के  मामले  में  जिनमें  वेतन  मान  500  रुपये

 प्रतिमास  से  कम  होता  हम  इस  बात  का  पुरा  प्रयास  करते  हैं  कि  इस्पात  संयंत्र  से  लगे  क्षेत्र  के

 लोगों  को  ही  नौकरी  दी  जाये  ।  लेकिनਂ  कभी-कभी  इस  संबंध  में  कुछ  कदाचार  भी  हो  जाता  है  और

 हम  प्रयत्न  करते  हैं  कि  ऐसा  कम  से  कम  हो

 श्री  सुरेन्द्र  मिलती  :  विवरण  से  इस  तथ्य  का  पता  लगता  है  कि  विस्थापित  आदिवासियों  को

 गैर-तकनीकी  नौकरियों  में  प्राथमिकता  दीਂ  जाती  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंत्री  महोदय

 से  मैं  यह  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  ag  सच  नहीं  है  कि  विस्थापित  आदिवासियों  के  साथ  रूरकेला

 संयंत्र  में  बहुत  बुरा  व्यवहार  किया  जाता  है  और  यदि  बहू  इस  तथ्य  से  इंकार  करते  हैं  तो  क्या  वह

 यह  बतायेंगे  कि  रूरकेला  स्थित  हिन्दुस्तान  स्टील  संयंत्र  की  उपस्थिति  सुची  में  कितने  आदिवासियों

 के  नाम  हैं
 ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  मैं  इस  वात  से  इंकार  करता  हैँ  कि  रूरकेला  इस्पात

 संयंत्र  में  आदिवासियों  के  साथ  बुरा  व्यवहार  किया  जाता है  ।  जहाँ  तक  उक्त  संयंत्र  में  नौकरी

 नप  पान  av करने  वाले  आदिवासियों  की  संख्या  का  संबंध  मेरे  पास  इस  ज  में  आंकड़  नहीं  हैं  ।

 श्री  सुरेन्द्र  महती  आँकड़े  उपलब्ध  न  होने  की  स्थिति  में  वह  इस  बात  से  कसे  इंकार  कर

 सकते
 हैं  ?  माननीय  मंत्री  द्वारा  ऐसे  इंकार  करना  उचित  नहीं  ।

 श्री  बी०  के०  दास  चौधरी  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  चाहे  रूरकेला  हो  अथवा

 सब  जगहों  पर  जब  भी  गरीब  लोगों  विशेषकर  आदिवासियों की  भूमि  इस्पात  संयंत्र  के  लिये

 प्राप्त  की  जाती  तो  अधिकांश  मामलों  में  आदिवासियों  को  वैकल्पिक  रोजगार  देने  पर  उचित

 विचार  नहीं  किया  जाता  ।  रूरकेला  अथवा  रांची  में  विभिन्‍न  पदों  पर  नियुक्तियाँ  होती  रहती  हैं  ।

 मैंने  उन  स्थानों  का  संसदीय  समिति  के  साथ  स्वयं  दौरा  किया  था  ।  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  में  यह

 कहा  गया  है  कि  :  करते  समय  इस  बात  के  पुरे  प्रयास  किये  जायेंगे  कि  परियोजना  के  लिये

 मि  प्राप्त  करने  के  परिणामस्वरूप  हुए  विशेषकर  अनुसूचित  और  जनजाति  के  लोगों

 को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  जब  सरकार  ने  आदिवासियों  अथवा  अनुसूचित

 जातियों  के  लोगों  से  भूमि  प्राप्त  की  है  तो  क्या  सरकार  इस  बात  के  लिये  बाध्य  नहीं  है  कि  वहू  उन

 पैरों  को  नौकरी  दे  जिनकी  भूमि  अजित  की  गई  है
 ?

 जहाँ  तक  योग्यता  और  अनुभव  का  प्रश्न  उनको  निम्न  पदों  पर  रोजगार  देने  के

 सेवा  में  रहते  हुए  प्रशिक्षण  दिया  सकता है  ।  क्या  सरकार  इशर  पहलू  पर  विचार

 करेंगी  ?
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 नल  कर  nar  गई  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम Q ऐसे  लोगों  जिनकी  भूमि  af

 की  बजाये  सीधे  रोजगार  देने  में  क्या  कठिनाइयाँ  हैं  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  अथवा  उनके  परिवारों  के

 व्यक्तियों  जो  भूमि  अजित  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  विस्थापित  हो  गये  स्थित

 परियोजनाओं  में  नौकरी  देने  के  बारे  में  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित  परियोजनाओं  के  मैनेजरों  को  निदेश

 दे  दिये  गये  हैं  ।  वे  निदेश  स्पष्ट  हैं  और  मेरे  विचार  से  कोई  मैनेजर  इस  संबंध  में  अपनी  जिम्मेवारी

 को  पुरा  करने  से  नहीं  बच  सकता  ।  मैंने  जो  शब्द  प्रयासਂ  का  प्रयोग  किया  उसका  अभिप्राय

 यह  समझना  चाहिये  कि  किसी  निर्णय  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  प्रयास  की  आवश्यकता  है  |

 शब्द  को  और  अधिक  महत्व  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।

 जहाँ  तक  सेवा  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षण  देने  का  संबंध  जिसकी  ओर  माननीय  सदस्य  ने  मेरा

 और  सदन  का  ध्यान  दिलाया  हम  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  सेवा  के  अन्तर्गत  दिये  जाने

 वाले  प्रशिक्षण  से  पुर्णतया  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।.  हम  इसमें  सुधार  करने  की  ओर  विशेष  रूप  से  ध्यान  दे

 रहे  हैं  और  हमें  आशा  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  हम  वह  करने  में  सफल  होंगे  जिसका  माननीय  सदस्य

 ने  उल्लेख  किया  है  |

 जहाँ  तक  विस्थापित  लोगों  के  परिवारों  के  सदस्यों  को  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  की

 बजाय  सीधे  नौकरी  दिलाने  क  प्रश्न  उनकी  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  नियुक्ति  नहीं  की

 जाती  |  हम  उन  सब  परिवारों  की  सुची  रखते  हैं  और  उनको  रोजगार  देने  का  प्रयास  करते  हैं  ।  हम

 इस  संबंध  में  भरसक  प्रयत्न  करते  हैं  ।

 पाँचवीं  योजना  में  लौह  अयस्क  का  निर्यात  और  इस्पात  का  आयात

 समाप्त  करने  के  लिए  समय  सीसा

 253.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  30  1972  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  253  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पाँचवीं  योजना  की  अवघि  में

 लौह  अयस्क  का  निर्यात  और  इस्पात  का  आयात  समाप्त  करने  तथा  क्रमिक  रूप  से
 अयस्क  के

 स्थान  पर  तैयार  माल  का  निर्यात  करने  के  लिए  प्रस्तावित  समय  सीमा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  )
 :  लौह  खनिज  के  निर्यात  कौर  /

 अथवा  इस्पात  के  आयात  को  बन्द  करने  के  बारे  में  कोई  समय  सुची  नहीं  बनाई  गई  है  हज सा  कि

 पहले  बताया  जा  चुका है  इस्पात  अधिक  देशीय  उपलब्धि
 से

 कच्चे  माल  के  निर्यात  की

 बजाय  तैयार  उत्पादों  का  निर्यात  उत्तरोत्तर  बढ़ता  जाएगा  और  इस  प्रकार  पूर्वोक्त  का  उपरोक्त

 से  संबंधित  अनुपात  कम  हो  जाएगा  |

 निर्यात  नीति  बनाते  समय  उन  मदों  के  निर्यात  पर  अधिक  बल  दिया  जाता  है  जिनका

 एडिट  मुल्य  अपेक्षाकृत  अधिक  होता  है  ।  sat  सक  इस्पात  के  wares
 गह  कार  न६  1.0  दि  दि  क

 आशा  है  कि  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  चालू  हो  जाने  तथा  वर्तमान  इस्पात  कारखानों  के
 90%,
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 क्षमता  पर  उत्पादन  करने  लगने  से  इस्पात  के  उत्पादन  में  दो  या  yo ते  |  कि  |  वर्षों  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त

 की  जा  सकेगी

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  जैसाकि  आप  जानते  लौह  अयस्क  की  कुछ  बहुत  अच्छी  किस्मों  का

 निर्यात  अब  तक  जापान  और  अन्य  देशों  को  किया  जा  रहा  है  और  जेसा  कि  मंत्री  महोदय  ने

 अभी  उल्लेख  उक्त  निर्वात  को  समाप्त  करके  देश  में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाकर  बने-बनाये

 माल  का  निर्यात  करने  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  लौह

 बने  बनाये  माल  और  कच्चे  माल  के  निर्यात  से  देश  को  प्रतिवर्ष  विदेशी  मुद्रा  में  होने  वाली  हानि  के

 आंकड़े  क्या  हैं  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  प्रश्न  का  उत्तर  देना  सम्भव

 नहीं  है  ।  देश  में  लौह  अयस्क  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  हमें  इसके  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा

 उपलब्ध  होती  है  ।  इसका  निर्यात  करना  हमारे  राष्ट्रीय  हित  में  है  ।  इसके  साथ-साथ  हमें  देश  में

 इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  भी  प्रयास  करते  रहना  चाहिये  ।

 श्री  भोगेन्द्र at:  क्या यह  सच  है  कि  देश  में  कुछ  निर्यात  करने  वाले  बड़े  पत्तन  हैं  और

 गोआ  उनमें  से  एक  है  ?  ऐसे  कुछ  पत्तन  दक्षिण  में  भी  हैं  ।  मैसुर  और  गोआ  से  भी  हम  निर्यात  कर

 रहे  क्या  गोआ  में  एक  ate  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं  जिससे  हम  अपने

 लौह-अयस्क  को  सुरक्षित  रख  सकें  और  बने  बनाये  माल  का  निर्यात  कर  सकें  और  इन  वस्तुओं  के

 आयात  को  बन्द  कर  सकें  ?

 श्री  एस०  मोहन  कमारमंग लम  :  जहाँ  तक  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  का  प्रश्न  नया

 इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  की  सम्भावना  के  बारे  में  इस  ang  विचार  किया  जा  रहा  है  जहा

 तक  उस  क्षेत्र  में  लौह-अयस्क  पाये  जाने  का  संबंध  उसमें  इतना  अधिक  लौह-अयस्क  उपलब्ध  नहीं

 है  जितना  होस्टेस  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra:  The  hon.  Minister  has  not  answered  my  friend’s  question

 as  to  how  much  foreign  exchange  is  earned  by  exporting  one  ton  of  iron-ore  and  how  much

 foreign  exchange  will  be  earned  in  case  one  ton  of  iron  is  converted  into  steel  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  इस्पात  का  उत्पादन  इतना  अधिक  नहीं  है  कि  ae  देश

 की  वर्तमान  आवश्यकता  को  पुरा  कर  सके  |  अतः  इस  समय  इस्पात  का  निर्यात  करने  का  प्रश्न  ही

 नहीं  उठता
 |

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  तुलनात्मक  हानि  अथवा  लाभ  के  आँकड़े

 क्या  हैं
 ?

 कया  हम  आयात  बन्द  कर  रहे  हैं  ?  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |

 इस्पात  संयंत्रों  में  हानि  को  रोकने  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  उपाय

 254.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  तीनों  इस्पात  संयंत्रों  के  निर्धारित  क्षमता  से  कम  क्षमता  पर

 काम  करने  के  कारण  उनमें  जितनी  हानि  हुई  वह  उनमें  लगी  कुल  पूँजी  का  पाँचवां  भाग
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन  विभिन्‍न  शीर्षकों  का  विश्लेषण  किया  है  जिनके

 अंतगर्त  अत्यधिक  हानि  हुई  है  और  हो  रही  है  ;

 सरकार  द्वारा  क्षमताओं  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  अथवा  की  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  सोहन  :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  है  ।

 विवरण

 यद्यपि  1971-72  तक  भिलाई  ,  दुर्गापुर  तथा  राउरकेला  के  इस्पात  कारखानों  में  हुई  कुल

 हानि  उनमें  लगी  कुल  पूँजी  का  लगभग  पांचवा  भाग  है  तथापि  ag  कहना  सच  नहीं  है  कि  यह  हानि

 निर्धारित  क्षमता  से  कम  क्षमता  पर  काम  करने  के  कारण  हुई  है  हालाँकि  यह  सबसे  बड़ा  कारण

 लाभदायक ता  लागत  उत्पादन  की  मात्ना  तथा  मुल्यों  पर  निर्भर  है  ।  हानि  के  अन्य  भी  कई

 कारण  होते  हैं  जिनमें  पूँजीगत  खर्चों  में  लागत  में  वृद्धि  तथा  मालिक  मजदूर  संबंध  अच्छे  न

 होना  सम्मिलित  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों  द्वारा  उत्पादन  की  गति  को  तेज  करने  के

 लिए  अनेक  उपाय  किए  गए/किए  जा  रहे  हैं  ।  इनमें  कोक  भट्टियों  को  विशिष्ट  गैस  की

 उपलब्धि  बढ़ाने  हेतु  वैकल्पिक  इंधनों  का  रख-रखाव  में  जिससे  उपस्करों  की

 उपलब्धि  बेहतर  हो  उत्पादन  सुविधाओं  में  वर्तमान  असंतुलन  को  ठीक  करने  के  लिए  आवश्यक

 पूँजीगत  कार्यक्रमों  को  तेजी  से  पूरा  करना  तथा  योजनाबद्ध  ढंग  ने  फालतू  उष्म-सह  और

 दूसरी  आवश्यक  सामग्री  की  प्राप्ति  आदि  शामिल  है  ।

 हाल  में  दुर्गापुर  में  एक  त्रिस्तरीय  संयुक्त  सलाहकार  मशीनरी  बनाई  गई  है  जिसका
 उद्देश्य

 औद्योगिक  विवादों  और  शिकायतों  को  तेजी  से  निपटाना  तथा  अधिकाधिक  उत्पादन  करने  में  कामगा रों

 का  सहयोग  प्राप्त  करना  है  ।  उत्पादन  में  क्रमिक  वृद्धि  लाने  हेतु  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 इस्पात  कारखाने  में  एक  नई  इनाम  योजना  की  गई  है  ।

 इस  दशा  में  स्टील  अथोरिटी  आफ  इण्डिया  की  स्थापना  से  काफी  सहायता  मिलेगी  क्योंकि

 इससे  पर्यवेक्षण  तथा  समन्वय  प्रभावशाली  ढंग  से  हो  विशिष्ट  परामशंदातू  सेवायें  उपलब्ध

 होंगी  तथा  इस्पात  उद्योग  के  कोकिंग  लौह  खनिज  और  मैंगनीज  जेसे  कच्चे  माल  के  प्रमुख

 सम्भारक  प्रबंधात्मक  एकीकरण  तथा  समन्वय  होगा  ।  सरकार  भी  डिस्क  फोर्स  को  सावधिक  बैठकों

 और  समीक्षाओं  द्वारा  इस्पात  कारखानों  के  कार्यकरण  पर  सख्त  नजर  रखती  है  तथा  सभी

 इक  सहायता  प्रदान  करती  है

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  केवल  यह  कहा  गया  है  कि

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  को  हुई  हानि  कुल  सरकारी  पूंजी  का  लगभग  पाँचवा  भाग  है  लेकिन  मैं
 टसय्लान वह  कहना  चाहता  हूँ  कि  हिन 4  3M  ud  स्टील  fro  को  अपनी  अशंगत  पूंजी  का  एक  तिहाई  घाटा  हुआ
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 है  ।  इस  पृष्ठ-भूमि  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  उन्होंने  कच्चे  माल  की

 प्रशासनिक  हानियाँ  तथा  श्रमिक  दंगों  से  संयंत्रों  में  क्षमता  से  कम  काय  होने  के

 रिक्त  हुए  घाटों  की  प्रतिशतता  का  अनुमान  लगाया  है  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  मेरे  विचार  में  इसका  बिल्कुल  सही  अंदाजा  लगाना  संभव

 नहीं  है  ।  594-37  करोड़  रुपये  के  साम्य-पूँजी-निवेश  के  मुकाबले  में  संचित  हानि  179°74  करोड़

 रुपये  की  है  ।  दीर्घावधि  ऋण  की  राशि  41670  करोड़  रुपये  है  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  रेल  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  1971-72

 में  271  करोड़  रुपये  विलम्ब  शुल्क के  रूप  में  प्राप्त  हुए  और
 इस  You  की  अधिकांश  राशि  हिंदुस्तान

 स्टील  लिमिटेड  से  प्राप्त  हुई  ।  वह  इस  बात  की  जाँच  करायेंगे  कि  हिंदुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 ने  कितना  विलम्ब  शुल्क  दिया  और  इसके  लिए  कौन  से  अधिकारी  उत्तरदायी  ठहराए  गए  ?  लगभग

 दो  करोड़  रुपये  से  अधिक  राशि  ऐसे  विलम्बਂ  शुल्क  के  रूप  में  जाया
 की

 गई  है  ।

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  अभी  मेरे  पास  आँकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं
 यदि  माननीय

 सदस्य  इसके  लिए  पृथक  प्रश्न  पुछेंगे
 तो

 मैं  उत्त
 र

 दे  दूँगा
 ।

 अल्प-सुचना  प्रदान

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 स्कूलों  के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  संबंध  कोठारो  आयोग  की

 सिफारिशों  को  any  करना

 झ०  सु०  प्र०  संख्या  4,  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :

 क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  स्कुल  के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  संबंध  में  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों

 को  प्रत्येक  राज्य  ने  लागु  कर  दिया  और

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  रूल
 :  और

 (i)  विवरण  1  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  जिसमें  स्कुल  अध्यापकों  के  वेतन-मानों  के  बारे  में

 शिक्षा  1964-66  की  सिफारिशें  दी  गई  हैं  ।

 (ii)  विवरण  | है |  से  तक  सभा  पटल  पर  रख  दिए  गए  राज्य  सरकारों

 द्वारा  दी  गई  सूचना  के
 अनुसार  बताया  गया  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  किस  सीमा  तंक  उपर्युक्त
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 शीशों  को  कार्यान्वित  fear  गया  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zto—

 4424/73.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  statement  laid  by  the  hon.  Minister  is  quite

 lengthy  and  it  is  very  difficult  to  go  through  it  in  such  a  short  time.

 Mr.  Speaker:  This  is  the  beauty  of  it.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  states  have  not  fully  implemented  the  Kothari
 Commission  report.  There  is  unrest  among  the  teachers.  Government  has  not  acted  upon
 the  report  as  a  result  of  which  the  teachers  have  gone  on  strike  and  have  courted  arrests  in

 large  numbers.  Last  time,  he  had  hinted  at  Chandigarh  that  the  teachers  should  negotiate  the
 matter  with  the  State  Government.  But  in  the  absence  of  satisfactory  response  from  the

 Government,  the  entire  responsibility  falls  on  the  Central  Government.  Whom  should  the
 teachers  approach  ?  I  want  to  know  what  action  the  Government  propose  to  take  to  enforce
 the  recommendations  of  Kothari  Commission  particularly  when  most  of  the  states  have  not
 acted  upon  it  ?  The  Commission  has  recommended  that  the  pay  scales  should  be  uniform  in
 all  the  States  and  the  teachers’  salaries  should  be  equal  to  those  of  the  Government  emp-
 loyees.  I  want  to  know  the  opinion  of  the  Government  in  the  matter.

 करो  ए०  नूरूल  हसन  :  शिक्षा  राज्य  सरकार  का  विषय  सिफारिशें  राज्य  सरकारों  को

 भेज  दी  गई  हैं  और  उन  पर  अपने  साधनों  के  अनुकुल  निर्णय  लेना  उनका  काम  यह  मेरा

 कत्तव्य  नहीं  कि  मैं  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दूँ  कि  वे  कौन-सा  वेतन  ढांचा  अपने  राज्यों  में  अपनाएँ  |

 यह  विषय  राज्य  सूची  का  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  hon.  Minister  purposely  wants  to  evade  my
 question.  I  wanted  to  know  if  the  State  Governments  are  not  acting  upon  the

 tions  of  Kothari  Commission,  what  action  is  the  Central  Government  going  to  take,  so  that

 teachers  should  also  get  the  same  pay  scales  as  are  being  given  to  Government  employees  ?

 Sto  एस०  नूरुल  हसन  :  हम  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशें  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेज

 चुक  हम  1968  में  शिक्षा  संबंधी  राष्ट्रीय  नीति  संकल्प  भी  पास  कर  चुक ेहैं
 जिसमें  अध्यापकों

 संबंधी  एक  विशेष  पैरा  भी  है  परन्तु  इसकी  भाषा  अस्पष्ट  रखी  गई  है  ।  मैं  सभा  का  ध्यान  निम्न

 पैरा  की  ओर  दिलाता  हूँ
 :

 की  किस्म  निश्चित  करने  वाले  सभी  पहलुओं  में  से  अध्यापक  निःसंदेह  सबसे

 महत्वपूर्ण  है  ।  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  किए  जाने  वाले  सभी  प्रयास  अध्यापक  के

 वैयक्तिक  उसके  शैक्षिक  योग्यता  और  व्यवसायिक  गुणों  पर

 आधारित  हैं  ।  अतः  उन्हें  समाज  में  सम्मान  मिलना  चाहिए  ।  उनका  वेतन

 आदि  उचित  और  संतोषजनक  होना  चाहिए  जो  उनको  योग्यता  और

 दारीयों  के  अनुकुल  हो  पी

 केन्द्र  सरकार  की  नीति  इसी  संकल्प  में  परिभाषित  है  जिसका  अनुमोदन  यह  सभा  कर
 कारों  को PONE  नगा चुकी  है  ।  हम  इसे  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेज  चुके  हैं  और  राज्य  सर  उनके  क्षेत्राधिकार

 सय चग में  आने  वाले  विषय  पर  ही  निदेश  देना  हमारे  लिए  व  नहीं
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 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  hon.  Minister  has,

 Mr.  Speaker  :  You  may  kindly  take  your  seat.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  The  Ministry  gives  grant  to  all  states  for  education  and

 the  report  is  not  a  mere  scrap  of  paper  and  it  should  be  accepted  by  all  the  states.  There-

 fore,  would  you  provide  to  restrict  such  grants  to  those  states  who  accept  these  recommen-

 dations.  Are  you  prepared  to  consider  it  ?  These  recommendations  date  back  to  1966  and

 now  it  is  1973.  Would  you  reconsider  them  now  ?

 Mr.  Speaker  :  You  have  not  specified  the  recommendations.  May  I  know  whether

 you  have  anything  to  add  to  what  you  have  already  said  ?

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  I  am  ready  to  explain  all  that  if  you  allow  me  to  do  so.

 प्रो०  एस०  न  हसन  मैं  राज्यों  और  केन्द्र  में  वित्तीय  मामलों  का  विशेषज्ञ  तो  नहीं  हूँ

 परन्तु  मेरे  विचार  में  केन्द्रीय  राजस्व  से  कुल  राष्ट्रीय  संसाधनों  के  वित्तीय  नियतन  वित्त  आयोग

 द्वारा  किए  जाते  हैं  और  विकास  व्यय  का  निर्धारण  योजना  आयोग  करता  केन्द्रीय  मंत्रालय

 स्वयं  कोई  धन  राज्य  सरकारों  को  इस  योजना  विशेष  के  लिए  नहीं  देता  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Kindly  get  me  a  reply  of  my  question.

 Mr.  Speaker  :  I  do  not  allow  such  shouting  to  go  on.

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  हरियाणा  के  5000  से  अधिक  शिक्षक  अपने  आपको  गिरफ्तारी  के

 लिए  पेश  कर  चुके  2000  को  मुअत्तल  किया  जा  चुका  है  और  1000  को  सेवा  से  निकाल  दिया

 गया  महिला  शिक्षकों  को  भी  नहीं  बख्शा  गया  ।  यह  सब  बातें  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  के

 संदर्भ  में  ही  मंत्री  महोदय  ने  तीन  वक्तव्य  दिए  एक  प्राथमिक  विद्यालयों  के  शिक्षकों के  बारे

 दूसरा  प्रशिक्षित  स्नातक  शिक्षकों  के  बारे  में  और  तीसरा  प्रशिक्षित  स्नातकोत्तर  शिक्षकों  के  बारे  में  ।

 जहाँ  तक  वेतन  में  अन्तर  का  प्रश्न  एक  ओर  हरियाणा  पंजाब  की  तुलना  करता  है  और  देश  का

 सबसे  समृद्ध  राज्य  है  परन्तु  अपने  शिक्षकों  के  वेतन  के  मामले  में  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  का

 उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  ।  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  57  पर  स्पष्ट  कहा  है  कि  :

 हम  समझते  हैं  कि  वेतनों  को  जीवन-निर्वाह  मूल्य  के  साथ  जोड़ा  जाना

 वहाँ  हमारे  विचार  से  यह  समानता  के  सिद्धांत  द्वारा  अधिक  अच्छी  तरह  किया

 जा  सकता  0.0

 यह  समानता  बनाए  रखने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  विशेषकर

 हिमाचल  प्रदेश  और  दिल्‍ली  जैसे  राज्यों  में  ?

 उन्होंने  मंहगाई  भत्ते  की  माँग  की  है  ।  इस  बारे  में  भी  पृथक  सिफारिश  है  कि  सभी

 शिक्षकों  को  सरकारी  कर्मचारियों  की  भाँति  यह  भत्ता  मिलना  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि

 इस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?
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 तीसरी  ara  शिक्षकों  को  20  मील  दुर  तैनात  करने  की  है  ।  आयोग  ने  पृष्ठ  62  पर  कहा

 पर  शिक्षक  को  गाँवों  में  मकान  की  कठिनाई  के  कारण  दूसरे  स्थान  पर

 रहना  पड़ता  इससे  उसकी  कुशलता  घटती  है  और  वह  माता-पिता  के

 साथ  उचित  सम्पकं  नहीं  रख  पाता  और  न  ही  वह  प्रौढ़  शिक्षा  का  कार्यक्रम

 पुरा  कर  सकता

 इस  संबंध  में  क्या  हो  रहा  है  ?

 उनकी  एक  माँग  मकान  किराया  भत्ता  भी  है  ।  कोठारी  आयोग  ने  यह  भी  कहा  है  कि  जहाँ

 उचित  व्यवस्था  नहीं  की  जा  वहाँ  मकान  किराया  भत्ता  fear  जाना  चाहिए  ।  मैं  जानना

 चाहूँगा  कि  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 जहाँ  तक  समान  दरों  पर  चिकित्सा  भत्ता  देने  का  संबंध  इसके  बारे  में  भी  अयोग  ने

 अलग  से  सिफारिश  की  है  ।  क्या  इसे  भी  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?

 श्री  शंकर  दयाल  सिह  :  यह  आधे  घन्टे  की  चर्चा  तो  नहीं  है  ।

 श्री  उयोतिमंय  बसु  :  मैं  पूरी  तरह  से  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  ही  बोल

 रहा  हूँ  ।  तुम  अध्यापकों  का  विरोध  करना  चाहते  हो  यह  तुम्हारे  लिए  wa  की  बात  है  ।

 नागरिक  ट्रेड  यूनियन  अधिकारों  आदि  को  देने  के  बारे  में  भी  सिफारिश  है  ।

 आयोग  ने  स्पष्ट रूप  से  कहा  है--आपको  भी  इसमें  रुचि

 आचरण  संहिता  और  नियम  सरकारी  सेवा  के  स्थानीय  संस्थाओं

 की  सेवाओं  और  सरकारी  कर्मचारियों  सबके  लिए  एक  समान  हैं  ।  ऐसा  करने  का  कोई  कारण  नहीं

 है  ।  प्रत्येक  व्यवसाय  के  लिए  एक  अलग  आचरण  संहिता  होनी  चाहिए  ।  इसके  अलावा  विमान

 आचरण  और  अनुशासन  नियम  एक  विदेशी  शासन  के  अन्तर्गत  बनाए  गए
 जिसके  अधीन

 अध्यापकों  के  राजनैतिक  विचारों  पर  नियन्त्रण  सरकारी  नीति  का  एक  प्रमुख  अंग  था  ।  इस  पर  मैं

 मंत्री  महोदय  के  विचार  जानना  चाहता  हूँ  ।  वेतन  की  यह  विषमता  और  20  मील  दूर  उनकी

 तैनाती  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  के  विरुद्ध  है  ।  मैं  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  विचार  जानना

 चाहता  हूँ  ।  ये  ऐसा  कह  कर  छुटकारा  नहीं  पा  सकते  कि  शिक्षा  राज्य  का  विषय है  ।  जो  प्रश्न  मैंने

 अभी  उठाया  उस  पर  उनके  क्या  विचार  हैं  ?

 प्राईमरी  अध्यापक  का  कुल  वेतन  हरियाणा  में  427  हिमाचल  प्रदेश  में  446  रुपये
 और  पंजाब  में  496  रुपये  है  ।  हमें  इस  बात  का  weet  प्रशिक्षित  स्नातक  अध्यापक  के  लिए
 हरियाणा  में  575  रुपये

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप

 भाषण
 दे

 रहे  हैं
 ।  यह  कोई

 चर्चा  नहीं  है
 ।

 अपना  प्रश्न  पूछें  ।
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 श्री  ज्योति मंथ  ag  मैं  समानता  की  बात  कर  रहा  मैं  अपने  चार  पाँच  प्रश्नों  के  बारे  में

 मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  टिप्पणियाँ  चाहता  हूँ  ।  मैंने  कोठारी  आयोग  का  जिक्र  किया  है  ।  उसमें  उन्होंने

 एक  विद्वेष  सिफारिश  की  थी  हरियाणा  सरकार  उलंघन  कर  रही  इस  दृष्टिकोण  के

 बारे  में  जिसके  लिये  मुख्य  मंत्री  प्रसिद्ध  मंत्री  महोदय  क्या  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हरियाणा  राज्य

 में  शिक्षा  की  प्रगति  न  होने  की  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस  संबंध  में  कार्यवाही

 करने  जा  रही  है  ।  10  हजार  अध्यापक  हड़ताल  पर  हैं  ।

 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन  :  दो  प्रकार  के  विषय  उठाये  गये  हैं  ।  एक  वेतनमानों  के  बारे

 att  ज्योतिमंय  बसु  :  समानता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्यों  डाल  रहे  हैं  ?  इन्होंने  उत्तर  देना  शुरू  कर  दिया  है  |

 यदि  आप  नहीं  सुनना  चाहते  तो  यह  बात  भिन्न  है  ।  आपको  सहनशील  होना  चाहिये  ।

 Sto  एस०  नुरुल  हसन  :  माननीय  सदस्य  ने  दो  प्रकार  के  विषय  उठाये  हैं  ।  पहला  अध्यापकों

 के  वेतनमानों  से  संबंधित  जिसके  बारे  में  यह  अल्प  सुचना  प्रश्न  है  ।  दूसरा  उस  प्रश्न  से  संबंघित

 नहीं  है  जिसके  बारे  में  मुझे  सुचना  दी  गयी  है  ।  अतः  मैं  अन्य  बातों  पर  कोई  टिप्पणी  नहीं  करू

 अन्य  बातों  के  बारे  में  मैं  आपका  परामशं  चाहूँगा  ।  संविधान  के  बारे  में  मेरी  जानकारी  यह  है  कि

 हम  राज्यों को  एक  विशेषज्ञ  निकाय  की  सिफारिश  भेज  सकते  हैं  ।  साधारणतः  हमने  इन  सिफारिशों को

 स्वीकार  कर  लिया  लेकिन  कार्यान्विति  और  इन्हें  मानने  का  अधिकार  राज्य
 सरकार  को  है  |

 हमारे  पास  ऐसा  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  यदि  मुझे  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  प्रदान  की  जाये  कि

 हम  राज्य  सरकार  को  इसके  लिये  बाध्य  कर  सकते  हैं  तो  मैं  आभारी  हूँगा  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  सिफारिशों  का  प्रकाशित  करना  ही  आपका  कत्तव्य  इन्हें  कार्य  कवित

 करना  नहीं  है  ?  क्या  आपके  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  रिपो  को  प्रकाशित  करना  ही  आपका

 कत्तव्य  था  इसे  कार्यान्वित  करना  नहीं  ?  समानता  के  बारे  में  एक  निश्चित  सिफारिश  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूँ  कि  हिमाचल  प्रदेश  और  पड़ौसी  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  बीच  यह  असमानता

 क्यों  होनी  चाहिये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्नी  महोदय  द्वारा  उत्तर  देने  के  बारे  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन

 श्री  बसु  आप  कृपया  बैठ  जायें  |  मैं  सबसे  बनने  का  अनुरोध  करता  हूँ  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  समानता  बनाये  रखना  कोठारी  आयोग  की  एक  विशिष्ट  सिफारिश

 है  ।  मैंने  कोठारी  आयोग  रिपोर्ट  का  जिन  किया है
 ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  hon.  Minister  is  not  replying.  What  is  the
 sed Government  doing  to  maintain  the  parity  ?  Eight  years  have  pas  yA

 Mr.  Speaker  :  Interruptions  will  not  serve  the  purpose.

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैंने  कोठारी  आयोग  रिपोर्ट  का  जिक्र  किया  ये  हमें  इस  बारे  में

 अपने  विचार  बतायें  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  मैंने  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देने  के  लिये  कह

 दिया  है  ।

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  एक  राज्य  में  बच्चों  को  शिक्षा  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  10  हजार  अध्यापक

 हड़ताल  पर  हैं  ।  मैं  इस  मामले  में  आपका  संरक्षण  और  मार्गदर्शन  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हर  प्रकार  के  संरक्षण  की  व्यवस्था  है  ।  कृपया  FS  जाइये  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मंत्री  महोदय  ने  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण  प्रश्  उठाया  है  जिस  पर

 हम  आपका  परामर्श  चाहते  हैं  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  मंत्री  ही  रिपोर्ट  को  भेज  सकता  है  ?  क्या

 यह  सच  नहीं  हैकि  संविधान  के  अधीन  गुण  संबंधी  नियंत्रण  और  तालमेल  का  विषय  केन्द्रीय

 रकार  का  है  ?  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  इतना  ही  काफी  है  कि  वह  किसी  आयोग  अथवा

 संसदीय  समिति  का  गठन  करे  ?  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  में  सभी  मुख्य  मंत्री  नीति  का  निर्धारण

 करते  हैं  और  राज्य  सरकार  को  उन  वेतनमानों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कहते  हैं  जो  उनकी

 वित्तीय  क्षमता  से  बाहर  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  किया  जाना  चाहिये  ?  हम  इसका  उत्तर

 चाहते
 हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  को  कह  दिया  गया  है  कि  संवैधानिक  स्थिति  कया है
 ?  मैं

 उसकी  नहीं  करना  चाहता  ।  मुझे  इसे  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  संवैधानिक

 स्थिति  क्या  है  ।  मेरे  विचार  में  आयोग  की  सिफारिशें  जब  राज्यों  को  भेजी  जाती  हैं  तो  कम  से  कम

 केन्द्रीय  सरकार  समय-समय  पर  यह  पता  कर  सकती  है  कि  ये  सिफारिशें  किस  सीमा  तक  कार्यान्वित

 हुई  यह  संविधान  अथवा  किसी  और  बात  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  केन्द्र  यह  पता  कर  सकता  है  कि  राज्य
 क  ७  १  ७  ७  के  ७  क  क  के  क  क

 सरकारों  ने  ये  सिफारिशें  किस  सीमा  तक  कार्यान्वित  की  हैं  ।

 Mr.  Speaker  Noise  will  not  serve  the  purpose.  It  will  not  do.

 Shai  Satpal  Kapur  :  Is  the  Central  Government  contemplating  to  stop  the  aid  to  the

 State  Government  in  case  it  does  not  accept  the  recommendations  ?

 No  financial  implications  are  involved  in  the  transfer  policy.  Are  you  considering  to
 issue  a  directive  in  case  a  State  Government  do  not  implement  that  policy.

 Which  states  should  accept  the  recommendations  of  the  Kothari  Commission  on  the
 basis  of  priority  ?  Punjab,  having  highest  per  capita  income,  has  been  quoted.  Haryana  is
 at  No.  2.  Are  you  going  to  issue  a  directive  to  Haryana  State  Government  incase  it  is  not
 implementing  the  recommendations  of  the  Kothari  Commission  ?

 Mr.  Speaker  :  You  have  repeated  the  question.

 Shri  Satpal  Kapur  :  That  is  the  only  trouble.  We  want  remedy  for  it.

 Prof.  S.  Nurul  Hasan  I  could  not  be  present  in  the  house,  had  I  not  taken  oath
 or  allegiance,  to  the  Constitution.  We  give  our  opinion  and  also  enquire  from  them  as  pointed
 out  by  you.  The  same  details  have  been  laid  on  the  table  of  the  house.  It  is  not  that  we  did
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 not  enquire  into  it.  We  made  necessary  enquiries  as  to  what  they  have  done.  How  could  the
 ‘lengthy  statement  be  laid  on  the  table  of  the  house,  had  we  not  made  necessary  enquiries  ?

 I  want  to  know  from  the  hon.  members  whether  Centre  can  issue  a  directive  on  a
 subject  falling  under  state  list  ?  want  to  understand  it  first  and  say  something  thereafter.

 श्री  अमृत  नहाटा  :  शिक्षा  मंत्री  द्वारा  व्यक्त  असमथंता  समूचे  देश  के  शैक्षणिक  स्तरों  में

 समानता  लाने  तथा  समूचे  देश  के  अध्यापकों  के  रहन-सहन  तथा  कार्य  की  स्थितियों  आदि  आदि  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  संसद  के  सामने  एक  ऐसा  प्रस्ताव  लायेंगे  कि  शिक्षा  के

 विषय  को  राज्य  सूची  से  हटाकर  संपत्ति  सुची  के  अन्तर्गत  रखा  जाये  ?

 प्रो०  एस०  नूरुल  हसन  :  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं है  |

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  केन्द्र  तथा  हरियाणा  में  एक  ही  दल  के  शासन  के  बावजूद  भी

 कोठारी  आयोग  को  कार्यान्वित  करने  संबंधी  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्णय  को  हरियाणा  सरकार  क्यों

 नहीं  कार्यान्वित  करती ?  सरकार  अपनी  असमर्थता  ही  प्रकट  करती  यह  बहुत  बड़ा  विरोधाभास

 मैं  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  चाहूँगा
 |

 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन  :  माननीय  सदस्य  के  मेरे  दल  के  नेताओं  के  साथ  मंत्नीपु्ण  संबंध

 हैं  ।  यह  प्रश्न  उनसे  पूछा  जाना  चाहिए  ।  मैं  तो  संविधान  के  अंतगर्त  मिले  अधिकारों  का  ही  प्रयोग

 कर  सकता  हूँ  ।

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  :  Kothari  Commission  was  appointed  by  the  Central

 Government,  and  as  the  hon.  Minister  said  that  according  to  its  recommendation  a  National

 policy  for  education  was  formulated  which  was  approved  by  this  Parliament.  I  want  to  know

 why  this  National  policy  is  not  being  implemented  in  the  states.  If  there  are  some  financial

 complications  in  the  way  of  states,  will  the  Central  Government  provide  necessary  financial

 assistance  to  the  states  so  that  the  recommendations  of  the  Kothari  Commission  may  be

 implemented  in  the  states  ?  Government  can  not  give  any  directives  but  financial  assistance

 can  be  given.

 Prof.  Nurul  Hasan  :  So  far  as  the  question  of  financial  implications  is  concerned,
 I  have  already  stated  that  according  to  the  decision  of  the  Finance  Commission  as  well  as

 Planning  Commission,  money  is  given  to  the  states  from  Central  Revenues,  So  far  as  the

 question  of  extra  assistance  is  concerned  I  have  given  sanction  for  the  various  states  to

 appoint  some  60  thousand  more  primary  teachers  and  we  expect  to  be  able  to  extend  more

 assistance  in  the  next  financial  year  for  appointing  30  thousand  more  teachers.

 Prof.  Narain  Chand  Parasher:  In  1971  when  a  dispute  arose  between  Punjab
 University,  Chandigarh  and  Guru  Nanak  University,  Amritsar  on  the  matter  of  jurisdiction,
 the  then  Education  Minister  Shri  Sidharth  Shankar  Ray  said  that  it  was  not  the  subject
 for  Central  intervention.  The  students  then  took  up  the  matter  in  the  Punjab  High  Court

 and  the  judge  in  his  judgement  stated  that  this  was  a  subject  fit  for  Central  intervention.
 In  how  many  cases  the  affected  persons  would  go  to  the  courts  and  take  this  directive,

 Why  are  we  not  in  a  position  to  avoid  this  situation  ?

 When  according  to  the  recommendations  we  formulate  a  policy  to  take  funds  from

 those  surplus  states  which  finance  other  projects  also,  why  should  the  recommendations  of

 Kothari  Commission  not  be  implemented  in  the  case  of  the  teachers  ?
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 Shri  S.  Nurul  Hasan  :  Mr.  Speaker,  Sir,  two  points  have  been  raised.  First  point  was

 regarding  disputes  of  Universities  in  the  matter  of  jurisdiction.  Regarding  the  point  raised  by

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad,  I  may  mention  here  that  according  to  the  entry  66  of  the  constitu-

 tion  coordination  and  determination  of  standards  in  the  institutions  for  higher  education,  has

 no  relevance  to  it.  Secondly,  so  far  as  the  recommendations  of  Kothari  Commission  are  con-

 cerned,  some  improvement  has  been  made  in  the  pay  scales  of  primary  teachers.  Therefore,  it

 is  not  cogrect  to  say  that  Central  Government  has  wasted  its  funds  on  Kothari  Commission.

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  हरियाणा  राज्य  के  संबंध  में  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशें  ay

 करने  में  कुल  कितनी  राशि  at  होगी  ?  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  कोठारी  आयोग  की

 सिफारिशें  लागू  करने  के  लिए  हरियाणा  राज्य  सरकार  के  पास  बिल्कुल  भी  धन  नहीं  है  ?
 ऐसी

 स्थिति  में  ag  प्रश्न  स्वतः  ही  उठता  है  कि  क्या  यह  मामला  वित्त  आयोग  के  पास  भेजा  गया  जो

 इस  समय  देश  की  आधिक  स्थिति  पर  विचार  कर  रहा  है  और  राज्यों  के  पास  भेजने  के  लिए

 संसाधनों  का  पता  लगा  रहा  है  ।

 थ्रो ०  एस०  नुरुल  हसन  :  वित्त  आयोग  के  पास  भेजे  गए  मामलों  के  बारे  में  मैं  माननीय

 सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  यह  प्रश्न  वित्त  मंत्री  महोदय  से  किया  वह  ही  इस  बारे  में

 कुछ  प्रकाश  डाल  सकते  हैं  मैं  तो  कम  से  कम  यह  नहीं  जानता  कि  कौन  से  मामले  वित्त  आयोग

 के  पास  भेजे  गये  हैं  ।  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  में  जहाँ  तक  वित्तीय  पहलुओं

 का  संबंध  मैंने  देश  के  सब  राज्यों  के  बारे  में  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  है  ।

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  मैं  सारे  देश  के  लिए  अपितु  हरियाणा  राज्य  के  लिए  ही  पूछ

 रहा  यदि  मंत्री  महोदय  उक्त  सुचना  के  साथ  तयार  होकर  नहीं  आए  हैं  तो  इससे  सदन  का

 अपमान  होता  है  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  शिक्षकों  की  कठिनाइयों  और  उनके  वेतनमानों  के  महत्व  पर

 प्रकाश  डालने  वाला  नीति-संबंधी  वक्तव्य  राज्य  सरकारों  के  शिक्षा  मंत्रियों  से  तीन  बार  परामर्श

 करने  के  और  इस  सदन  की  समिति  द्वारा  इस  प्रश्न  पर  विचार  किये  जाने  के  पश्चात्‌  यहाँ

 रखा  गया  था  ।  सरकार  यह  अनुभव  करती  है  कि  पंजाब  और  हरियाणा  सरकारों  के  अतिरिक्त

 अन्य  अनेक  राज्य  सरकारें  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू

 नहीं  कर  सकती  हैं  ?  इस  मामले  में  क्या  सरकार  का  विचार  इन  सिफारिशों  को  wy  करने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  की  वित्तीय  स्थिति  को  और  दृढ़  करने  का  है  और  यदि  आवश्यक  हो  तो

 केन्द्रीय  सरकार  के  संयुक्त  कोष  से  सारा  धन  देने  का  है  किन्तु  इसे  इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के

 लिए  ही  व्यय  किया  जाना  चाहिए  ?

 प्रो ०  एस०  नूरुल  हसन  :  मैं  इस  समय  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  किन्तु  यह  तो

 राज्य  सरकारों  को  ही  चाहिए  कि  यदि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  आयोग  की  सिफारिश  को

 लागू  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  आवश्यकता  पड़े  तो  वे  केन्द्रीय  सरकार  से  विशेष  अनुरोध
 करें  ।  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  अपनी  अर्थो पायों  की  स्थिति  के

 अनुरूप
 ऐसे  किसी  अनुरोध  पर  अत्यन्त  सहानुभ्ूतिपूवेक  विचार  करेगी  और  विभिन्‍न  पूर्वोदाहरणों  को  ध्यान
 में  रख  कर  ही  उचित  निर्णय  किया  जाएगा  ।
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 at श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  हरियाणा  के  शिक्षकों  की  हड़ताल  से  जो  कठिनाई  उत्पन्न  हद  @

 ag  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  था  तो  लागु  न  करने  से  हुई  है  या  उन्हें  आंशिक  रूप  a

 लागू  करने  से  हुई  है  ।  आज  समाचार-पत्तों  में  आया  है  कि  अब  हरियाणा  के  शिक्षक  कल  ही  प्रधान

 मंत्री  से  मिले  थे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  कोई  ऐसा

 आश्वासन  दिया  है  अथवा  इस  मामले  की  जाँच  करने  का  वचन  दिया  है  ।  इसके  आधार  पर  क्या

 यह  मामला  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  उठाया  इसका  सदा  के  लिए  निपटारा  किया

 जायेगा  ?

 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर तो  प्रधान  मंत्री  ही  दे  सकती  हैं  ।

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों  :  यह  सारी  कठिनाई  कोठारी  आयोग  की  विभिन्‍न  सिफारिशों  को

 यातो  ary  न  करने  और  या  उन्हें  आंशिक  रूप  लागू  करने  से  उत्पन्न  हुई  वे  कल  ही  प्रधान

 मंत्री  से  मिले  थे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  उन्हें  कोई  वचन

 दिया  है  और  यदि  तो  कया  मंत्री  महोदय  प्रधान  मंत्री  से  यह  अनुदेश  प्राप्त  करेंगे  और  हरियाणा

 के  मुख्य  मंत्नी  से  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशें  लागू  करने  के  लिए  कहेंगे  ।  कया  वह  प्रधान  मंत्री

 से  मिलेंग े?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इसका  आपके  पास  स्पष्ट  उत्तर  है  ?

 प्रो०  नूरुल  हसन  :  जी  यह  मेरी  जानकारी  में  नहीं  है  ।

 Shri  B.  P.  Maurya:  Sir,  there  should  be  free  and  compulsory  education  for  all  in

 the  country.  There  should  be  only  one  language  of  the  country  so  that  an  homogeneous
 Minister society  may  be  formed.  In  view  of  these  will  the  hon.  again  obtain  legal

 opinion  from  the  Supreme  Court  as  to  whether  the  Central  Government  have  recommenda-

 tory  powers  in  the  matter  of  education  and  if  not,  whether  Centre  can  interfere.  In  case
 Central  Government  cannot  interfere  in  the  matter  of  education,  may  I  know  whether

 Centre  can  issue  directions  to  the  States  in  this  direction  when  there  is  a  high  power
 Commission  and  State  Governments  refuse  to  implement  its  recommendations  ?

 Sto  एस०  नुरुल  हसन  :  यदि  कोई सन् देहू  की  बात  होती  तो  मैं  अवश्य  ही  इस  मामले  में

 कानूनी  सलाह  प्राप्त  करता  ।  का विषय  तो  समग्र  रूप  से  राज्य  की  सुची  से  है  और

 मेरे  विचार  से  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकार  की  सत्ता  का  आदर  करना  चाहिए  ।  देश  में

 राष्ट्रीय  नीति  स्वीकार  करने  का  केवल  यहीं  आशय  है  कि  राष्ट्रीय  नीति  को  कार्यान्वित  करने  में

 स्वैच्छिक  रूप  से  सलाह  दी  जाए  और  स्वैच्छिक  निर्णय  किए  जाएं  ।  तभी  मैं  अपने

 राज्य  सरकारों  के  शिक्षा मंत्रियों  को  ag  संकेत  देता  हूँ  कि
 यदि  आपने  ऐसा  नहीं  तो  हम

 अनुदेश  जारी  करेंगे  ।  हमारे  संविधान  के  अंतगर्त  एक  समान  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  की  कोई

 सम्भावना  नहीं  इसलिए  मेरी  सदा  परामर्श  लेने  और  विचार  करने  की  ही  नीति  रहीਂ  है ह

 और  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  शिक्षा  के  मामलों  में  केद्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  की  सत्ता  FT

 आदर  करती  है  ?
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 Shri  Mukhtiar  Singh  Malik  :  In  reply  to  a  supplementary  the  hon.  Minister  just  now

 stated  that  the  Government  is  not  going  to  issue  any  direction  to  the  State  Government

 regarding  Kothari  Commission.  Kothari  Commission  was  appointed  to  recommend

 improvements  in  the  conditions  of  the  teachers.  I  want  to  know  whether  the  Government  has

 sent  any  documents  to  the  State  Government  to  implement  the  recommendations  of  the

 Commission.  If  the  Government  is  unable  to  give  any  direction  regarding  implementations
 of  the  recommendations  of  the  Commission  what  was  the  use  of  appointing.  that  Commi-

 ssion  ?

 In  the  matter  of  per-capita  income  Punjab  comes  first  and  Haryana  second.  Haryana

 may  be  second  .in  the  matter  of  per-captia  income,  but  in  the  matter  of  victimisation

 Haryana  is  on  the  top.  The  teachers  of  Haryana  met  the  hon.  Minister  to  urge  the  accep-
 tance  of  the  Kothari  Commission’s  recommendations  in  regard  to  their  grades.  They
 complained  to  the  hon.  Minister  regarding  hand-cuffing  and  parading  of  the  teachers  in  the
 streets  and  supplying  them  food  containing  stones  and  sand  in  jail.  They  also  complained  that

 they  were  not  provided  with  blankets  in  the  jail.  I  want  to  know  whether  hon.  Minister  has

 given  any  assurance  to  the  teachers  after  his  meeting  with  them  ?

 The  hon.  Minister  has  recently  gone  to  Chandigarh  and  he  must  have  talks  with
 the  Haryana  Government  in  this  regard.  He  made  a  statement  that  the  teacher  and  the
 Government  should  sit  together  and  discuss  this  matter.  But  the  next  day  the  Education
 Minister  of  Haryana  rejected  his  appeal.  The  rejection  of  the  appeal  of  the  Central  Minister
 showed  that  the  State  Minister  ws  disrespectful  and  indecent.  I  want  to  know  what  action
 has  been  taken  by  the:Minister  in  this  regard  ?

 Lady  teachers  have  been  molested  in  Sonepat  in  Haryana.  The  police  disturbed  their
 meeting  and  misbehaved  with  them.

 The  Central  Government  wants  to  remain  a  silent  pectator  in th  11  this द  go  matter  or  wants
 to  take  some  action  so  that  the  goodness  prevails  in  the:  State  Government.

 Mr.  Speaker  :  The  main  question  relates  to  the  Kothari  Commission  and  the  hon.
 Member  should  confine  himself  to  that  only.

 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन  :.  मैं  ही  उल्लेख  कर  चुका  हूँ  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  शिक्षा

 आयोग  को  नियुक्त  करने
 कां  उद्देश्य  शिक्षा  के  बारे  में  राष्ट्रीय  स्थिति  का  पुनरीक्षण  कर  सिफारिशें

 देना  था  ।  मेरे  विचार  से  आयोग  द्वारा  उचित  सिफारिशें  दी  गई  हैं  ।  सभा  ने  उन  सिफारिशों  पर

 किया  और  उनके  आधार  पर  शिक्षा  संबंधी
 राष्ट्रीय  नीति  yang गई  थी  ।  यह  सच  है

 कि  हमारे  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  आरम्भ  किये  गये  अनेक  परिवर्तनीं  पर  किशोरी  आयों  द्वारा

 दी  गई  सिफारिशों  का  प्रभाव  पड़ा  है  जत  मैं  यह  कहूँगा  कि  कोठारी  आयोग  के  प्रतिवेदन  का

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  विचारों  पर  निरन्तर  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।

 जहाँ  तक  अन्य  मामलों  का  संबंध  है  मैं
 यह

 जानना  चाहता  हूँ  कि  मैं  किस॑  अधिकार  के
 हस्तगत  निर्देश  जारी  कर  सकता  हूँ  |

 जहाँ  तक  न  नाता श  सरकार  और  किसी  राज्य  सरकार  के  बीच  ऐसे  मामले  पर  विचार-विमल
 का  प्रशन  जो  केवल  राज्य  सरकार  की  सुची  के  अन्तर्गत  आता  विचार-विमर्श  तभी  उपयोगी
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 fag  हो  सकता  है  जब  इस  विचार-विमर्श  को  गोपनीय  रखा  जाये  और  इसका  उपयोग  विभिन्‍न

 राजनीतिक  प्रयोजनों  के  लिए  न  किया  जाये  ।  तभी  उक्त  विचार-विमर्श  सफल  हो  सकता  है  |

 Shri  Mukhtiar  Singh  Malik  :  The  hon.  Minister  has  not  stated  anything  about  his

 talks  with  them.

 Shri  R.  5.  Pandey:  I  am  thankful  to  the  Speaker  for  giving  me  an  opportunity  to

 speak.  We  are  grateful  to  the  Education  Minister  for  showing  his  sympathy  to  the  teachers.
 He  has  also  stated  in  his  statement  that  the  teachers  play  a  vital  role  in  our  society.  I  want
 to  know  who  have  created  this  situation.

 In  case  the  Kothari  Commission  had  not  been  appointed,  the  necessity  of  these

 recommendations  would  not  have  arisen.  Therefore,  the  responsibility  lies  upon  you.  The

 Government  appointed  the  Kothari  Commission  and  now  it  is  the  responsibility  of  the

 Union  Government  to  ensure  the  implementation  of  the  recommendations.  The  Central

 Government  gives  financial  assistance  to  the  state  and  so  it  can  give  a  warning  to  that  state.

 If  1  had  been  the  Education  Minister  in  your  place,  Shri  Bansi  Lal  would  have  not  dared  to

 do  that.  Keeping  in  view  the  position  of  the  teachers  in  the  society,  the  Government  should

 see  to  it  that  the  Parliament  and  the  Commission  are  not  insulted  and  that  all  its  recom-

 mendations  are  accepted  and  efforts  should  be  made  to  improve  the  financial  conditions

 of  the  teachers.  To  appoint  a  Commission  like  this  and  not  to  accept  its  recommendations,
 is  not  proper.

 श्री  पीलू  मोदी  :  माननीय  मंत्री  ae  कहने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  कोठारी  आयोग  की

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  उनको  क्रियान्वित  करना  राज्य  सरकार

 के  हाथ  में  है  ।  जब  इस  प्रकार  के  किसी  आयोग  की  नियुक्ति  जाती  है  तो  ऐसा  सरकार  की

 नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जाँच  आयोग  के  माध्यम  से  तथ्य  और  उसके  निष्कर्षों  का  पता

 लगाने  के  लिए  किया  जाता  सत्तारूढ़  दल  की  भी  यह  नीति  है  कि  इसको  क्रियान्वित  किया

 जाए  ।  राज्य  के  चुनावों  में  उसने  वोट  लेने  के  लिए  एकता  आदि  के  नाम  पर  अपील  की

 और  वहाँ  उनकी  सरकारें  मेरी  यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  कि  जो  केन्द्रीय  सरकार  मुख्य

 मंत्रियों  को  भेज  सकती  उन्हें  निकाल  सकती  वह  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को

 कवित  क्यों  नहों  कर  सकती  |

 प्रो  एस०  नुरुल हसन
 :  मैं  पहले  ही  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुका  gi  यह  प्रश्न  लगभग

 वही  है  जो  प्रो०  मुकर्जी  ने  पुछा  था  ।

 Dr.  Kailash  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  the  education  is  state’s  subject.  It  is

 a  well  known  fact.  But  he  should  know  the  responsibility  of  Central  Government  also.

 want  to  know  what  additional  burden  will  fall  on  the  State  Governments  as  a

 result  of  the  implementation  of  those  recommendations.  I  also  want  to  know  whether  its

 recommendations  have  been  forwarded  to  the  Planning  Commission  or  the  Finance  Depart-
 ment.  Had  it  been  done,  the  Central  Government  could  compel  the  State  Governments  to

 implement  the  recommendations  of  the  Kothari  Commission.

 27



 Short  Notice  Question  Phalguna  17,  1884  (Saka)

 In  cases  where  there  is  no  question  of  expenditure,  like  transferring  the  teachers  upto

 twelve  miles  the  recommendations  of  the  Kothari  Commission  are  that  the  teachers  should

 not  be  transferred  to  places  where  there  are  no  facilities  for  their  residences.  I  want  to  know

 whether  the  Central  Ministry  or  the  Education  Minister  has  written  any  letter  to  the

 Education  Minister  of  the  Chief  Minister  or  the  State  asking  him  not  to  make  such

 transfers  ?

 प्रो०  एस०  नूरुल  हसन  :  प्रत्येक  राज्य  सरकारें  अपने-अपने  प्रस्ताव  तैयार  करती  हैं  और

 उसे  योजना  आयोग  को  प्रस्तुत  करती  हैं  और  योजना  आयोग  मामले  में  अन्तिम  निणंण  लेता  है  ।

 यदि  ag  यह  अनुभव  करती  हैं  कि  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  की  आवश्यकता  तो  वे  ऐसा  हमेशा

 कह  सकती  मेरे  पास  हरियाणा  के  बारे  में  ऐसा  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नही ंहै
 कि  उसे  केन्द्र

 से  अमुक

 सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  मैं  इस  संबंध  में  अन्तिम  वक्तव्य  देने  में  असमर्थ  हूँ  ।  मैं  उस  प्रश्न

 का  भी  उत्तर  मैं  पहले  ही  कह  चुका  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकारों  के  मध्य

 विमर्श  को  सार्वजनिक  रूप  से  घोषित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  राज्य  सरकार  यह  समझेंगी

 कि  केन्द्र  सरकार  उन  मामलों  में  हस्तक्षेप  कर  रही  है  जो  कि  निश्चित  रूप  से  राज्य  की  सुची  में

 आते  हैं  ।  केवल  इस  आधार  पर  तो  विचार-विमर्श  किया  जा  सकता  विचार-विमर्श  किया  गया

 है  तथा  प्रत्येक  राज्य  सरकार  तक  हमारे  विचार  पहुँचे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  पी०  जी०  भावलंकर  |

 | उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  DEPuty  SPEAKER  in  the  Chair.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  किया  मेरी  बात  मैं  सभा  की  कार्यवाही  को

 चाह पना  ट  इस  चर्चा पर  एक चलाने  का  प्रयास  कर  रहा  मैं  किसी  की  जबान  बन्द  नहीं  करना

 घन्टा  लग  चुका  है  ।  अब  ag  जरूरी  है  कि  समय  की  कोई  सीमा  निश्चित  &@l >  ही  जाये  ।  यदि  कुछ
 क  के  के  क

 भौर  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  तो

 श्री  पीलू  मोदी  :  एक  घन्टा  कौर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  सभा  इस  बारे  में  निर्णय  करे  ।  मैं  सभा
 ww

 द्वारा  दिये  गये  अधिकारों  के  अनुसार  कायंवाही  चला  रहा  हूँ  यदि  इस  पर  सभा  एक  घन्टा  और

 लगाना  चाहती  है  तो  इस  बारे  में  सभा  ने  ही  निर्णय  करना  है  ।  सभा  चाहे  दो  घन्टे  लगाये  ।  मैं  तो

 उसी  के  अनुसार  कार्यवाही  चलाएगा  ।  परन्तु  हमें  सत्य  को  सामने  रखना  चाहिये  ।  एक  घन्टा  तो

 हम  पहले  ही  ले  चुकें  हैं  ।  क्या  हम  अब  और  10  या  15  मिनट  लगायें  ?  हमें  इसकी  सीमा  निर्धारित

 करनी  है  ।  सभा  यह  साधारण  सा  निर्णय  क्यों  नहीं  ले  सकती  ?  मैं  15  मिनट  भी  स्वीकार  कर

 लूँगा  परन्तु  कोई  सीमा  तय  होनी  चाहिए  ।

 के  क  ७
 श्री  भोगेन्द्र  cag  मिनट  से  काम  नहीं  चलेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  मुझे  पहले  अपनी  बात  पुरी  करने  दीजिये  ।  मैं
 क  क  ७  &

 कह  रहा  था  कि
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 8  1973  अल्प-सुचना  प्रश्न

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  आप  हमारा  मत  पूछ  रहे  हैं  क्या मैं  अपना  मत  प्रकट  नहीं  कर  सकता  ?

 फिर  आप  हमारी  राय  क्यों  माँगते  हैं  ?  आप  स्वयं  निर्णय  कर  <  ये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  तो  केवल  यह  रहा  हूँ  कि  कोई  न्यायोचित  समय-सीमा  होनी

 चाहिये  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा :  पन्द्रह  मिनट  पर्याप्त  नहीं  रहेंगे  क्योंकि  एक  सदस्य  15  मिनट  तक  बोल

 जायेगा  ।  आप  भाषण  रोककर  केवल  प्रश्न
 पूछने

 की  अनुमति  दीजिये  ।  अन्य  एक  ही  सदस्य  10  या

 15  मिनट  तक  बोलता  रहेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  श्री  भोगेन्द्र  झा  के  इस  कथन  से  सहमत  हूँ  कि  केवल  प्रश्न  ही

 पूछे  जा  सकते  हैं  ।

 नसरी  मेरी  कठिनाई  यह  है  कि  मैं  इस  प्रश्न  पर  चच  बीच
 में

 भाया  हूँ  अतः  मुझे

 नहीं  मालुम  कि  कौन-कौन  से  प्रश्न  पूछे  जा  चुके  हैं  ।  यह  दायित्व  स्वयं  सदस्यों  पर  ही  छोड़ता  हूँ  ।

 श्री  पीलू  मोदी
 :

 आप  सभा  की  मर्यादा  बढ़ा  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 जो  सदस्य  प्रश्न  पुछ  चुके  हैं  वे

 कृपया  दूसरों  को  कोहनी  मारकर  प्रश्न

 पूछने  को  प्रेरित  न  करें  ।  श्री  शर्मा  !

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  व्यवस्था  के  प्रशन  पर  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  की  बात  भी  जब  इतने  सारे  सदस्य  बोलते

 होता  मैं  केसे  कुछ  समझ  सकता  हूँ  ?

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  मैं  अपनी  बात  कह  रहा  था

 उपाध्यक्ष  महोदय  ठीक  है  ।  आप  देखिये  कि  ऐसी  कठिन  स्थिति  में  अध्यक्ष-पीठ  को  कैसे

 समझ  भाये  कि  आप  क्या  कह  रहे  हैं  ।  यदि  आप  आराम  से  मुझे  बताते  कि  आप  बोल  रहे  थे  तो

 मैं  आपको  अपनी  बात  जारी  रखने  की  अनुमति  देता  ।  इसकी  बजाये  10  अन्य  सदस्य  आपके  साथ

 बोल  रहे  हैं  ।  इससे  कितनी  गड़बड़  होती  है  मैं  चाहता  हूँ  आप  अन्य  दस  नहीं

 श्री  पी०  जो०  मावलंकर :  मैं  क्या
 कर

 सकता  हूँ
 ।  यदि

 अन्य  सदस्य खड़े  हो  जाते हैं  तो

 मैं  क्या
 कर

 सकता  हूँ
 ?

 जब
 आप

 पीठासीन  हुए
 उस

 समय  मैं  बोल  रहा
 था  ।

 उपाध्यक्ष  महतो  प्रश्न  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  आप  द्वारा  पीठासीन  होने  से  पुर्व  मैं  कह  रहा  था  कि  मंत्री
 क  क  क  के  के महोदय  का  उत्तर  न  केवल  दुखदायी  है  बल्कि  अस्पष्ट  भी  है  ।  मैं  नहीं  समझ  सकता

 उपाध्यक्ष  व rey  :  प्रश्न  ।



 Short  Notice  Question  March  8,  1973

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  मुझसे  पहले  बकता  5  से  7  मिनट  तक  बोले  ।  मेरा  प्रशन  यह

 है  कि  क्या  यह  आशा  करना  अनुचित  है  कि  हमारे  देश  का  शिक्षा  मंत्री  ऐसा  हो  जो  कि  मंत्नी मण्डल

 का  पूर्ण  सदस्य  हो  ।  मैं  तो  कुछ  समझ  नहीं  पाता  जब  ae  यह  कहते  हैं  कि  वह  इस  या  उस  मामले

 में  विवश  हैं  ।  यदि  वह  कहते  जैसा  कि  उन्होंने  थोड़ी  देर  पहले  कि  राज्य  सरकारों  को

 केन्द्रीय  वित्त  दिए  बिना  ही  पत्न  जारी  कर  दिये  फिर  इन  सिफारिशों  को  भेजने  का  लाभ

 कया  है  ?  जब  उनके  पूर्ति  मंत्री  ने  कोठारी  आयोग  की  नियुक्ति  की  थी  तो  क्या  उसमें  सरकार

 का  उद्देश्य  केवल  किसी  प्रकार  की  इच्छायें  जानना  ही  था  ?  यहाँ  तथा  सारे  देश  में  अध्यापकों  की

 दशा  बढ़ी  शोचनीय  है  ।  सरकार  द्वारा  बार-बार  इस  आशय  के  भाषण  दिये  जाने  का  कोई  अथ

 नहीं  कि  अध्यापक  तो  इस  देश  का  आधार  हैं  और  उनके  हितों  की  रक्षा  की  जायेगी  ।  क्या  शिक्षा

 अध्यक्ष पीठ  से  सलाह  माँगने  की  वह  अपने  सहयोगियों  को  कहें  कि  शिक्षा  Hat  को

 मंत्रिमण्डलीय  स्तर  का  मंत्री  बनाया  जाये  ।

 यह  कहने  का  कोई  अथ  नहीं  कि  सरकार  विवश  है  ।  आखिर  राज्य  सरकारों  का
 क

 बहुमत
 *'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  रखिये  |  अब  यह  सब  बन्द  कर  दूँगा  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  यह  कहने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  कि  यह  विवश  हैं  ।  आखिर

 अधिकांश  राज्यों  में  उनके  दल  की  सत्ता  है  अधिकांश  मुख्य  मंत्नी  प्रधान  मंत्री  द्वारा  मनोनीत  किये

 जाते  हैं  ।  यह  तो  मनोनीत  लोकतंत्र  निश्चय  ही  यह  सब  मनोनीत  लोकतंत्र  है  ।

 Mo  एस०  नुरुल  हसन  :  यदि  संविधान  के  अनुसार  मैं  विवश  सिद्ध  होता  हूँ  तो  मैं  तो

 किसी  व्यक्ति  को  खुश  करने  के  लिये  यह  कहने  कि  आह  !  मैं  कितना  शक्तिशाली  व्यक्ति  की

 बजाये  संविधान  के  अनुसार  ही  कार्य  करना  चाहूँगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  रखिये  yee  )

 श्री  पोल  मोदी  :  संविधान  ने  उन्हें  बेबस  बना  दिया  है  ।

 प्रो ०  एस०  नुरुल  हसन  :  उक्त  विशेषण  पूछे  गये  प्रश्न  के  संदर्भ  में  स्वधा  असंबंधित  है  ।

 श्री  एस०  बी०  गिरि  :  खड़े  हुए ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गिरि  कृपया  बैठ  जाइये  ।

 प्रो०  एस०  नूरुल  हसन  :  प्रश्न  का  उद्देश्य  यह  जानकारी  लेना  है  कि  किस-किस  राज्य  ने

 स्कूलों  के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  बारे  में  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  किया  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  समानता  |

 Sto  एस०  नूरुल  हसन :  वह  जानकारी  माननीय
 सदस्यों को  दी  जा  चुकी  मैं  उस  समय
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 बड़ा  ही  खेद  अनुभव  करूंगा  जब  कोई  सरकार  का  मंत्री  संविधान  की  उपेक्षा  करेगा  तथा  निर्देश

 जारी  करना  आरंभ  कर  देगा  जबकि  संविधान  उसे  ऐसे  निर्देश  जारी  करने  का  अधिकार  न  देता  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  To  पी०  शर्मा  |

 शी  एक  पी०  फार्मा  कोठारी  आयोग  केन्द्र  सरकार  ने  नियुक्त  किया  था  तथा  केन्द्र  सरकार

 चाहती  है  तथा  सलाह  भी  देती  है  ।

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  मैं  इस  पर  आपत्ति  करता  हूँ  ।  कोई  भाषण  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  प्रशन  ।

 श्री  go  पी०  फार्मा  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  चूंकि  कोठारी  आयोग  की  नियुक्ति  केन्द्र  सरकार

 ने  की  थी  और  राज्य  सरकारों  से  ag  चाहा  था  या  उन्हें  सलाह  दी  थी  कि  वे  कोठारी  आयोग  की

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  यदि  कोई  राज्य  विशेष  कोठारी

 आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  करे  तो  सरकार  उनकी  क्रियान्विति  के  लिये  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  रखती  है  ।

 Sto  एस०  नुरुल  हसन  :  संवैधानिक  दृष्टि  से  तो  केवल  यह  उचित  प्रक्रिया  होगी  कि  उनके शप
 न

 साथ  विचार-विमर्श  किया  जाये  ag  विचार-विमर्श  चल  रहा  है  तथा  शिक्षा  में  सुधार  संबंधी  सभी

 उपायों  के  बारे  में  ऐसा  विचार-विमर्श  चलता  रहेगा  |

 श्री  ara  हवलदार  :  पिछले  एक  घंटे  शिक्षा  मंत्री  कह  रहे  हैं  कि  वह  संवैधानिक  हृष्ट

 से  विवश  हैं  तथा  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  के  लिये  राज्य  सरकारों  से
 A?)

 विमश  कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  किसी  राज्य  से  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों

 को  पूरी  तरह  क्रियान्वित  करने  के  लिये  और  अधिक  निधि  का  आबंटन  करने  का  अनुरोध  किया

 और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रो ०  एस०  नूरुल  हसन  :  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  शिक्षा  में  सुधार  के  विभिन्‍न  उपायों  की

 क्रियान्विति  करने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  से  सहायता  माँगी  कुछ  मामलों  में  तो  केन्द्र  सरकार  ने

 सहायता  दे
 दी

 है
 तथा

 अन्य  मामलों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 1

 Shri  Shashi  Bhushan  May  I  khow  whether  12,000  teachers  have  ever  been  arrested

 during  the  Jast  500  years  in  Delhi.  The  Delhi  Police  are  carrying  them  to  Bareilly,  Agra,
 Banaras  and  other  various  places.  So,  is  it  not  the  subject  of  the  Centre  ?  As  the  Central
 Government  issues  directives  to  the  State  Chief  Ministers  in  regard  to  distribution  of  land,
 taking  over  of  food  grains'  would  the  Government  give  necessary  directives  to  the  Chief
 Minister  of  Haryana  who  certainly  is  in  need  of  good  advice.  If  not,  what  was  the  need  of
 appointing  the  Kothari  Commission  ?  Recently,  the  Education  Minister  visited  Chandigarh.
 He  had  desired  that  the  Chief  Minister  should  talk  to  the  teachers.  I  want  to  know  whether
 he  is  satisfied  with  the  manner  in  which  the  Chief  Minister  talked  to.  the  teachers  ?  Would
 our  leadership  here  i.e.  the  Prime  Minister,  the  Home  Minister  and  the  rest  make  efforts
 to  solve  this  problem  and  wash  away  the  blot  on  our  head  for  arresting  teachers  ?
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 Shri  S.  Nurul  Hasan  I  have  repeatedly  answered  that  we  are  not  competent  to

 issue  directives.

 Shri  Shashi  Bhushan  Then  amend  the  Constitution  accordingly,  in  case  you  can’t

 give  directives.

 Shri  Ram  Avtar  Shastri:  In  view  of  the  agitation  which  is  evident  here  too,  for

 implementation  of  the  recommendations  of  the  Kothari  Commission,  and  also  the  discontent

 expressed  by  the  hon.  Members  here;  are  you  making  an  effort  to  find  some  way  out  by

 Organising  a  meeting  of  the  Chief  Ministers  and  the  Education  Ministers  of  various  states,  so

 that  such  a  deadlock  is  not  repeated  in  future  and  some  solution  is  found  out  for  it  ?

 प्रो ०  एस०  qua  हसन  :  शिक्षा  प्रणाली  के  सुने  प्रश्त  पर  हाल  ही  में  1972  में

 केन्द्रीय  सलाहकार  ae  ने  विचार  किया  था  जिसमें  सभी  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्री  भी  शामिल  थे  ।

 अब  कोठारी  आयोग  ने  केवल  वेतनमानों  पर  ही  विचार  नहीं  किया  है  बल्कि  यह  एक  विशाल

 वेदन  है  जिनमें  शिक्षा  के  सभी  पहलुओं  का  वर्णन  है  ।  अब  क्योंकि  हमें  कुछ  धनराशि  उपलब्ध  होने

 के  संकेत  मिले  हैं  मेरा  विचार  कि  शिक्षा  संबंधी  सुधारों  के  बारे  में  सभी  समस्याओं  पर  विचार

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  स्थायी  समिति  की  बैठक  बुलाई  जाए  ।  स्थायी

 समिति  की  बैठक  के  बाद  ही  सम्पूर्ण  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  की  बैठक  बुलायी  जाने  की
 संभावना  है

 और  फिर  शिक्षा-जीवन  में  इन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  समस्याओं  को  उसके  समक्ष  रखा  जायेगा  |  उपाध्यक्ष

 महोदय  आपके  पीठासीन  होने  से  मैंने  शिक्षा  के  संबंध  में  राष्ट्रीय नीति  संकल्प  से  उद्धरण

 पेश  किया  था  ।  वह  नीति  इस  सभा  द्वारा  स्वीकार  की  गई  है  और  केन्द्र  सरकार इसे  एक  सही  नीति

 समझती  है  ।  हम  निश्चित  रूप  से  अपने-अपने  विचार  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  के  समक्ष  रखेंगे  और

 शिक्षा  संबंधी  राष्ट्रीय नीति  संकल्प  at  क्रियान्विति  के  लिए  उसका  समर्थन  प्राप्त  करने  का  प्रयास

 करेंग े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  प्रश्न  तथा  उनके  उत्तर  संक्षिप्त  हों  तभी  हम  इस  प्रश्न  को  निपटा

 सकेंगे  ।

 श्री  वसन्त  साठे  :  यह  देखते  हुए  कि  संवैधानिक  व्यवस्था  के  प्रति  मंत्री  महोदय  की  इतनी

 जिज्ञासा  है  तथा  वह  राज्य  सरकारों  को  परस्पर  विचार-विमर्श  आदि  से  मनाने  की  कोशिश  कर  रहे

 क्या  वह  हमें  बतायेंगे  कि  ae  हरियाणा के  मुख्य  मंत्री  श्री  बंशी  लाल को  समझाने-बुझाने में

 कितना  समय  लेंगे  ?  क्या  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  लायू  करने  के  लिए  उन्हें  राजी  करने

 तक  वह  शिक्षा  संबंधी  अन्य  नये  सुधारों  का  विचार  त्याग  देंगे  क्योंकि  उनके  लिए  भी  मंत्री  महोदय

 को  उन्हें  समझाना-बुझाना  पड़ेगा  ?  क्या  आप  एक  समय  में  एक  ही  काम  करेंगे  तथा  उसमें  कितना

 समय  लगायेंगे  ?

 Sto  एस०  नूरुल  हसन  :  मैं  सभा  को  कोई  समय-सीमा  नहीं  बता  सकता  ।  दूसरे  शिक्षा

 प्रणाली  का  पुनगंठन  एक  समूचा  मामला  है  जिसमें  अध्यापकों  की  सेवा-शर्तें  तथा  दर्जा  भी  शामिल  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  को  भी  बोलने  से  रोकना  तो  नहीं  चाहता  परन्तु  फिर  भी  हमें

 कोई  मानदण्ड  तो  रखना  ही  चाहिये  ।  पहले  यह  परम्परा  थी--अब  भी  है--कि  यदि  एक  गुट  के  एक-दो
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 सदस्य  प्रश्न  पुछ  लें  तो  वहू  काफी  होता  परन्तु  यहाँ  तो  लगता  है  कि  हर  सदस्य  प्रश्न  पूछना

 चाहता  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  संविधान  द्वारा  प्रभावित  सीमाओं  में  रहते  हुए  क्या  इस  सभा  के  मंच  से

 मंत्री  महोदय  भारत  सरकार  की  ओर  से  यह  वचन  दे  रहे  हैं  कि  सरकार  चाहती  है  कि  प्रत्येक

 राज्य  सरकार  को  शीघ्रता  से  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रयास  करना

 तथा  क्या  केन्द्र  सरकार  हरियाणा  सरकार  से  भी  यह  आशा  करती  है  कि  वह  धमकी  तथा

 आतंक  का  रवैया  छोड़  कर  बातचीत  का  रास्ता  अपनाये  और  अध्यापकों  की  मांगों  को  पुरा  करने

 का  हुर  संभव  प्रयास  करे  ?

 प्रो०  एस०  नूरुल  हसन  :  यदि  सभी  राज्य  सरकारें  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  न

 केवल  वेतनमानों  के  मामले  में  बल्कि  सभी  अन्य  बहुत  से  मामलों  में  भी  क्रियान्वित  करदे  तो  केन्द्र

 सरकार  को  निश्चय  ही  बेहद  प्रसन्नता  होगी  |  जो  अन्य  प्रश्न  पूछे  गये  उनका  संबंध  मुझसे

 नहीं है  ।

 श्री  बी०  ato  नायक  :  इस  तथ्य  की  हष्टि  से  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  की  सेवाओं  की  आय  में

 असमानतायें  at  हरियाणा  के  अध्यापकों  की  हड़ताल  तथा  प्रदर्शनों  का  मुख्य  कारण  हैं--केन्द्र  सरकार

 के  डाकिये  को  हरियाणा  के  प्राइमरी  अध्यापकों  से  दुगना  वेतन  मिलता  है--तो  फिर  मंत्री  महोदय

 न्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफरिशों  के  gay  में  क्या  करेंगे  जिसकी  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  केन्द्रीय

 सेवाओं  में  दुर्व्यवहारी  अध्यापकों  तथा  अन्य  राज्य  सेवाओं  की  तुलना  में  वेतन  और  बढ़  जायेंगे  ?

 प्रो०  एस०  नूरुल  हसन  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  स्थिति  की  माँग  के  अनुसार  अपने  वेतनों  में  वृद्धि  न  मिले  ।

 श्री  एस०  ato  गिरि  :  हरियाणा  के  अध्यापक गण  केवल  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  की

 क्रियान्विति के  लिए  ही  प्रदर्शन  कर  रहे  क्या  यह  देखना  केन्द्र  सरकार  का  काम  नहीं  है  कि  राज्य

 सरकारें  इस  आयोग  की  सिफारिशों  को  प्रभावी  ढंग  से  क्रियान्वित  करें  ।  यदि  उन्हें  क्रियान्वित  नहीं

 किया  जाता  तो  क्या  यह  केन्द्र  सरकार  का  दायित्व  नहीं  है  कि  वह  हरियाणा  सरकार  को  निदेश

 जारीਂ  कर े?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  अनेक  बार  पुछा  गया  है  तथा  उसका  उत्तर  दिया  गया  है  |

 श्री  एस०  ato  गिरि  :  यदि  कोई  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  की  इच्छाओं  को  पूरा  न

 तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  कायें  करने  का  है  ?

 थो ०  एस०  नूरुल  हसन
 :

 मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  अनेक  बार
 दे

 चुका  हूँ
 |

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  May  I  know  whether  the  recommendations  of  the

 Kothari  Commission  involyes  finances  and  also  whether  many  States  have  written  to  him  and

 the  Government  to  solve  the  financial  implications  to  pave  the  way  for  the  implementation  of

 the  recommendations  and  if  so,  whether  the  hon.  Minister  would  call  a  conference  of  the

 Chief  Ministers  or  the  Education  Ministers  of  the  States  and  discuss  the  issue  of  implemen-

 ting  the  recommendations  of  the  Kothari  Commission  ?
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  वह  दे  चुके  हैं  ।

 श्री  एम०  कल्याण सुन्दरम्  :  शिक्षा  नीति  के  व्यापक  पुनरीक्षण  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  का

 आश्वासन  इस  प्रश्न  के  संदर्भ  में  असंबंधित  यह  प्रश्न  विभिन्‍न  राज्यों  में  वेतनमानों  के  बारे  में

 कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  है  ।  केवल  हरियाणा  में  -  ही  नहीं

 बल्कि  अन्य  कई  राज्यों  में  भी  अध्यापक  स्वयं  बन्दी  बनवा  रहे  तमिलनाडु  में  2,000

 अध्यापक  जेलों  में  हैं  ।  क्या  वह  तमिलनाडू  सरकार  सेਂ  सम्यक  स्थापित  वेतनमानों  की

 अन्विति  के  बारे  में  वहाँ  चल  रहे  आन्दोलन  का  कोई  हल  निकालेंगे  ?

 प्रो एस  नुरुल  हसन  :  यह  मामला  अभी  तक  मेरी  जानकारी  में |

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  यह
 बिग  ल  ७  ह  त  eee
 द दे दि दे है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  क्योंकि  यह  मामला  उनकी  जानकारी  में  आ  गया  है  इसलिए  वह

 उसकी  जाँच  कर  लेंगे  ।

 Shri  Ram  Chandra  Vikal  :  The  hon.  Minister  has  put  forth  the  constitutional  limitations
 of  the  Finance  Commission,  Kothari  Commission,  Planning  Commission  etc.  and  also  stated
 that  the  State  Governments  can  seek  financial  help.......(dmterruptions),  The  agitation  of
 Haryana  Teachers  is  making  country-wide  impact;  recently  there  has  been  strike  by  U.  P.

 Engineers  also  and  the  Irrigation  Minister  intervened  and  got  the  strike  called  off.  Now  the
 Haryana  Teachers  issue  has  also  reached  the  Prime  Minister,  so  would  the  Minister  of
 Education  make  an  effort  to  get  the  strike  called  off  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 विद्युत  इंजीनियरों  की  हड़ताल  से  हमारा  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 Shri  R.  R.  Sharma  :  The  Haryana  Teachers’  problem  is  going  to  become  a  country-
 wide  issue.  U.P.  Teachers  have  their  own  discontentment.  I  only  want  to  know  the
 expenditure  incurred  on  the  appointment  of  Kothari  Commission  and  also  during  the  period
 of  its  work  until  the  submission  of  its  report.  May  I  also  know  whether  the  State
 Governments  were  not  consulted  prior  to  that  and  why  do  you  need  it  now  ?  Why  consul-
 tations  were  not  made  before  ?

 प्रो०  एस०  नूरुल  हसन  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  आशय  समझने  में  बिल्कुल  असमर्थ

 g  क्योंकि  राज्य  सरकारों  ने  विशेषज्ञों  की  सलाह  माँगी  थी  ।  केन्द्र  सरकार  ने  विभिन्‍न  समस्याओं  के

 बारे  में  अपना  दृष्टिकोण  व्यक्त  करने  के  लिए  कोठारी  आयोग  की  नियुक्ति  की  थी  ।  जैसा  कि  मैंने

 कहा  राज्य  सरकारों  से  अध्यापकों  के  वेतन  मानों  सहित  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रिया  -

 frat  करने  के  लिए  कई  बार  अनुरोध  किया  गया  था  |

 Shri  Lalji  Bhai  ;  May  I  know  the  amount  which  the  Government  of  H  aryana  would
 require  for  implementing  the  Kothari  Commission’s  recommendations  ?

 थ्रो ०  एस०  नूरुल  हसन  :  मेरे  पास  वह  जानकारी  नहीं  है  ।
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 aa  लिखित

 उत्तर

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  मंत्री  महोदय  हमें  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हरियाणा  के

 मुख्य  मंत्री  श्री  बंशी  लाल  को  उसके  लिए  राजी  करने  हेतु  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  तथा  क्या  सरकार

 राज्य  सरकार  की  कठिनाई  दूर  करने  का  कोई  उपाय  सोच  रही  है  ?

 Sto  एस०  नूरुल  हसन  :  मैं  हरियाणा  के  शिक्षा  मंत्री  से  बातचीत  कर  रहा  हूँ  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 रोजगार  के  अवसर  खोजने  वालों  Bl  संख्या  और  रोजगार  के
 अवसरों

 में  वृद्धि  को  प्रतिशतता

 24 2.
 डा०  कर्णों  fag:  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ay  1971  की  अन्तिम  तिमाही  में  और  ag  1972  की  द्वितीय  तथा  तृतीय

 तिमाहियों  में  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  में  बजे  रोजगार  खोजने  वालों  की  संख्या  में

 अलग-अलग  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 गत  ag  रोजगार  के  अवसरों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  और

 गत  वर्ष  रोजगार  के  और  अधिक  अवसर  पैदा  करने  में  कहाँ  तक  सफलता  मिली  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  (att  रघुनाथ  :  से  एक  विवरण  सदन  की  मेज

 पर  रख  दिया गया  है  ।

 विवरण

 तिमाही  के  अन्त  में  चालू  रजिस्टर  पर  रोजगार  पिछली  तिमाही  के  मुकाबले

 खोजने  वालों  की  संख्या  में  प्रतिशत  वृद्धि

 प  aoa

 1971  तीसरी  4,929

 चौथी  3'5 5,100

 1972  पहली  बनी  |  ह 5,248  29

 दूसरी  5,688  8'4

 तीसरी  6,457  13°5

 (@)
 और  समस्त  अ  अवस्था  में  सृजित  होने  वाले  रोजगार  अवसरों  की  कुल  संख्या

 के  यथाथें
 आँकड़े  उपलब्ध  नहीं  देश  के  रोजगार  कार्यालयों  की  अधिसूचित  रिक्तियों  की  संख्या

 के  बारे  में  सुचना
 इस

 प्रकार
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 Written  Answers  Phalguna  17,  1894  (Saka)

 ay  अधिसूचित  रिक्तियों  की  संख्या  पिछले  वर्ष  के  मुकाबले  में  प्रतिशत  वृद्धि

 1971  8°14

 1972  8°58  55

 1971-72  और  1972-73
 id

 दौरान  रोजगार  अवसरों  क  संबंध  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 306,  दिनांक  21-2-1973  के  उत्तर  में  लोक  सभा  की  मेज  पर  र |  खे  गए  विवरण  की  ओर  भी  ध्यान

 आकर्षित  किया  जाता  है  ।

 फोल्ड  केबिलों  का  आयात

 क  2८5.  श्री  qto  के ०  देव  : कपा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केबिलों  का  आयात  किया  जा  रहा  भौर क्या

 यदि  तो  किन  देशों  से  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  नियत

 की  गई  है
 ?

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन
 :  और  जी  ।  फील्ड  केबिलों के

 संबंध  में  रक्षा  आवश्यकताओं  को  अपने  उत्पादन  से  ही  पुरा  किया  जा  रहा  है  ।  ब्यौरों  को  बताना

 लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 कोडरमा  क्षेत्र  की  अभ्रक  खानों  में  सुरक्षा  नियमों  का  पालन

 044.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 aq = क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोडरमा  क्षेत्र  व  rt  अभ्रक  खानों में

 सुरक्षा  नियमों  को  न  तो  पुरी  तरह  अपनाया  गया  है  और  न  ही  लागू  किया  TH काठा
 है  और  इसके

 परिणामस्वरूप  वहाँ  अक्सर  दुर्घटनाएँ  होती  रहती  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जाँच  करवाने  का  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  बिहार  में  अभ्रक  खानों  में  सुरक्षा
 नियमों  की  प्रभावी  कार्यान्वित  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  द्वारा

 निरन्तर  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  एक  जो  घातक  और  गंभीर  दुर्घटनाओं  की  संख्या  दर्शाता

 सभा  की  मेज  पर  रख  दिया है

 सरकार  निरन्तर  निगरा हद  ठीक गरानी  रखती  है
 |
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 8  1973  लिखित  उत्तर

 विवरण

 अभ्रक  खानों  में  दुर्घटनाओं  के  आँकड़े

 व्यक्तियों  की  संख्या दुर्घटनाओं  की  संख्या

 घातक
 गंभीर  मारे  गए  गंभीर  रूप  से  घायल  हुए

 1968  12  12

 1969  14  16

 1970  16  17

 1971  14  15

 1972  13  10  10

 दस्वास्त्रोों  और  गोला-बारूद  के  निर्माण  के  संबंध  में  आत्म-निभा  बनने  के  लिए  रक्षा

 विभाग  की  अनुसंधान  और  विकास  शाखा  को  सुदढ़  बनाना

 के  247.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रक्षा  विभाग  की  अनुसंधान  कौर  विकास  शाखा  को  और  aes  बनाने

 की  हष्ट  से  इस  शाखा के  कार्य  का  पुनर्विलोकन  किया  है  जिससे  वहू  सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  हथियार

 और  उपकरण  बनाने  में  आत्म-निगंदता  प्राप्त  करने  में  सहायता  कर  सकें  ।

 यदि  तो  रक्षा  विभाग  की  अनुसंधान  और  विकास  शाखा  को  ges  बनाने  के  लिए

 कया  कार्यवाही  की  जा  रही

 रक्षा  संबंधी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  शाखा  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  आबंटित

 की  गई  और

 क्या  आबंटित  धन  का  पूरा  उपयोग  किया  जाता  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  से  एक

 विवरण  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  प[प्रंथालय  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या

 एल०

 बोलानी  ओसं  द्वारा  स्टेशन  वैगनों  का  बेचा  जाना

 *249.  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोलानी  ओस
 के

 प्रबंधकों  ने  दो  विली  स्टेशन  वैगन--रजिस्ट्रेशन  न०  आओ०  आर०

 जे०  930,  माडल  1960,  ओ ०  आर०  जे०  1400,  माडल  1961  और  एक  विले  जीप  ato

 भार०  जे०  1966,  माडल  1966
 को

 1972  में  बेचा
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 Written  Answers  March  8,  1973

 (a)  यदि  तो  प्रत्येक  मोटर  गाड़ी  का  विक्रय  मुल्य  क्या  और

 क्या  बोलनी  नर्स  के  अधिकारियों  ने  ये  मोटरगाड़ियाँ  खरीदी  और

 क्या  इनके  लिए  कोई  टेंडर  आमंत्रित  किये  गये  थे  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  :  से  एक  विवरण

 सभा पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 से  बोलानी  axa  लि०  के  प्रबंधकों  ने  एक  वल्लिज  स्टेशन  वैगन  silo  आर०

 जे०  1409,  1958  माडल  श्री  ए०  पाल  सहायक  अधीक्षक  को  1054  रु०  में  एक  वल्लिज

 स्टेशन  बैगन  lo  आर०  जे०  930  1957  माडल  श्री  पी०  arte  वित्तीय  नियन्त्रक

 को  857  रु०  में  और  एक  विचलित  जीप  ओ०  आर०  जे०  1966,  1964  माडल  को  श्री  एस०

 मुख्य  अभियन्ता  को  4651  रु०  में  बेचा  ।

 नहीं  ।

 युगांडा  को  एक  उच्च  शाक्ति  प्राप्त  प्रतिनिधिमण्डल  मे  जने  का  प्रस्ताव

 251.  श्री  समर  गुह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युगांडा  के  जनरल  इदी  अमीन  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  दोनों  के  बीच  व्यापार

 संबंधों  के  विस्तार  के  तरीकों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  भारत  से  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  प्रतिनिधि

 मंडल
 युगांडा  का  दौरा  और

 युगांडा  द्वारा  की  गई  इस  पेशकश  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ? sf

 fader  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag)
 :

 जी  at

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 रूस  के  सहयोग  से  इस्पात  परियोजनाएं

 *252.  श्री  आर०  पी०  उलगनम्बी
 :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  कौन-कौन  सी  इस्पात  परियोजनाएँ  पूरी  कर  ली  गई  हैं
 अथवा  निर्माणाधीन

 प्रत्येक  परियोजना  की  कुल  वास्तविक  अथवा  अनुमानित  लागत  क्या  है  और  सोवियत
 संघ  ने  परियोजना वार  कितनी  वित्तीय  और  तकनीकी  सहायता  दी  और
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 लिखित  उत्तर

 निर्धारित  समय  के  अनुसार  कौन-कौन  सी  परियोजनाएँ  पुरी  नहीं  हुई  हैं  अथवा  पूरी

 नहीं  होंगी  और  प्रत्येक  मामले  में  कितना  बिलम्ब  हुआ  है  या  होगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  :  से  एक  विवरण

 पटल
 पर  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  और  बोकारों  इस्पात  कारखाना  |

 ब्यौरा  इस  प्रकार

 सोवियत  रूस  से  वित्तीय कुल  लागत

 सहायता  ) eee  ee  नाथ

 (1)  भिलाई  इस्पात  कारखाना  रु०  353'55  करोड़  रु०  125°44  करोड़

 (25  लाख  टन  मुद्रा

 (2)  बोकारों  इस्पात  कारखाना  रु०  1584  करोड़  रु०  1766  करोड़

 (17  लाख  टन  पिण्ड  का  मुद्रा

 उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  सोवियत  रूस  को  सरकार  ने  बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  17  लाख

 टन  से  40  लाख  टन  तक  विस्तार  के  लिए  जिसकी  अनुमानित  लागत  लगभग  513  करोड़  रु०  होगीਂ

 70-80  करोड़  रुपये  मुद्रा  का  ऋण  दिया  है  ।  सोवियत  संघ  से  भिलाई  इस्पात  कारखाने

 के  25  लाख  टन  से  40  लाख  टन  के  विस्तार  हेतु  भी  वित्तीय  सहायता  मिलेगी  ।

 सोवियत  संघ  की  सरकार  ने  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  में  कारखानों  के

 निर्माण  और  परिचालन  में  तथा  इन  कारखानों  के  लिए  सोवियत  रूस  में  भारतीय  इंजीनियरों  को

 प्रशिक्षण  देने  के  रूप  में  तकनीकी  सहायता  भी  दी  है  ।

 जहाँ  तक  भिलाई  इस्पात  कारखाने  का  संबंध  है  (25  लाख  टन  मुख्य  एककों

 तथा  कोक  मन  इस्पात  पिघलाने  की  फिनिशिंग  मिल्ज  आदि  के  चालु

 किए  जाने  में  अनुसूची  की  तुलना  में  कुछ  महीनों  से  लेकर  एक  ag  से  अधिक  तक  की  देरी  हुई  है  ॥

 तीन  वर्ष  पहले  बनाई  गई  अनुसूची  के  अनुसार  बोकारो  इस्पात  कारखाने  (17  लाख  टन

 को  1973  तक  पुरा  किया  जाना  है  और  विभिन्‍न  एककों  को  उसके  3  से  6  महीने

 पश्चात्‌  तक  चालू  किया  जाना  है  ।  पहले  मन  भट्टी  समूह  को  1972  में  अर्थात्‌  अनुसूची

 से  तीन  महीने  बाद  चालु  किया  गया  ।  आशा  है  कि  अन्य  दूसरे  एककों  को  जिनमें  इस्पात  पिघलाने

 की  कार्यशाला  भी  शामिल  इस  वर्ष  के  दौरान  चालू  कर  दिया  जायेगा  |

 Creation  of  a  Welfare  Fund  for  Manganese  Mine  Workers

 *255.  Shri  Shrikrishan  Aggarwal  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  reasons  for  the  delay  in  the  creation  of  a  ‘Welfare  Fund’  for  the  workers  of

 the  Manganese  Mines;

 39



 Written  Answers  Phalguna  17,  1894  (Saka)

 (b)  whether  the  decision  to  create  such  a  fund  was  taken  15  years  back  but  it  has

 not  been  implemented  so  far;  and

 (c)  whether  the  manganese  industrialists  in  the  private  sector  are  putting  pressure  on

 Government  against  the  creation  of  the  said  fund  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Raghunatha  Reddy)  :  (a)  to  (Cc).  It

 was  considered  that  the  levy  of  cess  on  manganese  might  adversely  affect  the  export  of

 This  was  the  main  reason  for  delay  in  setting manganese  in  a  highly  competitive  market.

 up  of  Welfare  Fund  for  the  workers  of  the  Manganese  Mines.  The  matter  has  now  been

 reconsidered  and  is  being  vigorously  pursued.

 कमंचारो  राज्य  बीमा  निगम  के  अन्तगंत  अस्पताल

 *256.  डा०  कलास  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 देश  में  आम  बीमारियों  के  लिए  और  क्षय  रोग  के  लिए  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम

 के  अंतगर्त  कितने  अस्पताल  हैं  और  इन  अस्पतालों  में  बिस्तरों  की  कुल  संख्या  कितनी

 जो  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  योजना  के  अंतगर्त  आते  उनके  लिए  सरकारी

 नगर  निगम  और  स्वयंसेवी  अस्पतालों  में  कितने  बिस्तर  आरक्षित  किए  गए

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  अस्पतालों  में  वर्ष  1972  से  प्रति  बिस्तर  प्रतिदिन

 कितना  खर्चें  और

 सरकारी  नगर  निगम  भौर  स्वयं  सेवी  अस्पतालों  में  आरक्षित  बिस्तरों  के  लिए

 चारी  राज्य  बीमा  निगम  प्रति  बिस्तर  प्रतिदिन  कितनी  राशि  अदा  करता

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ
 :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता है  ।

 विवरण

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  ने  निम्नलिखित  सुचना  भेजी है

 पलकों  की  सं  खाया
 अस्पतालों

 का  विवरण
 थ  SS  AS  अस्पतालों

 की  संख्या
 बाण  नाय  re  आव

 39 (i)  साधारण  भौर  प्रसूति  रोग  5,299

 1,000 (ii)  क्षयरोग  के

 (iii)  साधारण  रोगों  तथा  क्षय

 रोग  के  संयुक्त  अस्पताल  5  1,306

 (1166  साधारण  और  140

 जोड़  31  7,605
 ———  eee
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 इनके  24  कमंचारी  राज्य  बीमा  के  उपग्रह  जिनमें  पलंगों  की  कुल  संख्या

 442  है  (160  साधारण  पलंग  और  282  क्षयरोग  ।

 2,904  पलंग  |

 वित्तीय  वर्ष  1971-72  के  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पतालों  में  प्रति  पलंग

 का  औसत  प्रतिदिन  खां  लगभग  20  रुपये  था  ।

 भुगतान  5  रुपये  और  12  रुपए  प्रति  पलंग  प्रतिदिन  के  बीच  में  था  ।

 Summit  Conference  of  India,  Pakistan  and  Bangladesh

 *257.  Shri  Shiy  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  likelihood  of  a  mmit  Conference  of  India,  Pakistan  and

 Bangladesh;

 (b)  whether  some  efforts  have  also  been  made  by  any  country  in  this  directicn;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Swaran  Singh)  :  (a)  No,  Sir,  not  at  present.

 (b)  No  proposals  have  been  received  by  Government  in  this  regard.

 (c)  Does  not  arise.

 आयुध  कारखानों  को  संगठन  के  अंतगर्त  लाने  के  लिए  उनका  पुनगंठन

 बताने *258.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  FAT  रक्षा  मंत्री  यह  सद्य  है  की  कपास  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  सभी  आयुध  कारखानों  को  एक  संगठन  के  अंतगर्त  लाने  के  लिए  उनके

 पुनर्गठन  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राउय  मंत्री  विद्या  चरण  :  आयुध

 कारखाने  पहले  से  ही  एक  संगठन  अर्थात  आर्डनेन्स  कारखानों  का  महानिदेशालय  के  अन्तर्गत  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Election  to  Danapur  Cantonment  Board

 *259.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  election  to  the  Danapur  Cantonment  Board  is  scheduled  to  be  held
 in  1973;
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 (b)  if  so,  whether  in  its  meeting  held  on  the  10th  January,  the  Danapur  Canton-

 ment  Board  has  recommended  that  Ward  No.  5  should  be  declared  as  Scheduled  Caste

 constituency;  and

 t  thereto ६  ६11६.  ६.  ६.६ (c)  if  so,  the  reaction  of  Governmen

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  (a)  and  (9).  Yes,  Sir

 (c)  The  matter  is  under  examination

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  लिए  तीसरा  मारी  बोझ

 *260.  श्री  एस०  एस०  बनर्जी
 :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  श्रमजीवी  पत्न कारों  के  लिए

 तीसरे  मंजूरी  घोडा  के  बारे  में  22  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  482  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  समाचार-पत्र  उद्योग के  कर्मचारियों  के  और  मालिकों के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 विचार-विमर्श  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  और  24  और  27  फरवरी

 1973  को  विचार-विमश  हुए  थे  ।  नियोजकों  के  प्रतिनिधि  अपने  सुचिंतित  विचार  31-3-1973

 तक  भेजेंगे

 प्राकृतिक  संसाधनों  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र  समिति  में  जल  तथा  खनिजों

 को  विश्व  में  सप्लाई  तथा  माँग  के  बारे  में  चर्चा

 2401.  श्री  एम०  एस०  शिव स्वामी  :  नया  बिदेश  मं  ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्राकृतिक  संसाधनों  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र  की  समिति  ने  नई  दिल्‍ली  में  6  फरवरी

 1973  को  हुए  अपने  तीसरे  सब्र  में  जल  चश्मे  खनिजों  की  विश्व  में  सप्ली  तथा  माँग  के

 प्रश्नों  बारे  में  चर्चा  की  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है
 और  उसमें  क्या  निर्णय  लिये  गये  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 :  हाँ  ।  संयुक्त  राष्ट्र

 तिक  संसाधन  समिति  के  ततीय  अधिवेशन  में  प्राकृतिक  संसाधन  भंडर  प्रक्षेप  तथा  भावी  माँग  और

 gta  के  संबंध  में  विचार  किया  गया  ॥

 समिति  ने  निर्णय  लिया  कि  इन  प्रक्षेपों
 के  लिए  समान  अंतर्राष्ट्रीय  आधार  पर  मानक

 प्रणाली  निश्चित  करने  के  लिए  एक  रिपोर्ट तैयार  की  जाए  ।  भारत  ने  ऊर्जा  नीति  एवं  आयोजन
 विधियों  पर  एक  गोष्ठी  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  किया  और  यह  भी  सिफारिश  की  कि
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 शील  देशों  के  हित  में  ऊर्जा-आयोजन  की  सूक्ष्म  विधियों  पर  सलाह  देने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा

 विश्लेषकों  का  एक  पैनल  स्थापित  किया  जाए  ।  इन  सुझावों  तथा  दूसरे  शिष्टमंडलों  द्वारा  दिए  गए

 सुझावों  पर  संयुक्त  राष्ट्र  आर्थिक  एवं  सामाजिक  परिषद्‌  की  भावी  बैठकों  में  विचार  किया  जाएगा  |

 Cell  for  Redressal  of  Grievances  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  Employees

 in  Heavy  Engineering  Corporation

 2402.  Shri  M.  S.  Purty  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  no  cell  in  the  Heavy  Engineering  Corporation  especially  for
 redressal  of  grievances  of  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Siddeshwar  Prasad)  (a)  No,
 Sir.  In  conformity  with  Government’s  directive  on  the  subject  a  cell  headed  by  a  Liaison

 Officer  has  been  constituted  in  Heavy  Engineering  Corporation  to  ensure  the  prompt  disposal
 of  the  grievances  and  representations  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  11065

 (0)  Does  not  arise

 Reservations  of  Posts  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 Candidates  in  Heavy  Engineering  Corporation

 2403.  Shri  M.  5.  Purty  :  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  directed  the  Heavy  Engineering  Corporation  to  quote
 the  number  of  posts  reserved  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  each  category  of

 posts  while  notifying  the  vacancies  to  the  employment  exchanges;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Siddeshwar  Prasad)  (a)  Y

 sir

 (b)  All  vacancies  pertaining  to  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  are  noti-

 fied  to  the  local  or  the  regional  employmerit  exchange.  Copies  of  the  advertisements  are  also

 endorsed  to  the  local  or  regional  employment  exchange.  Whea  a  local  employment  exchange
 is  unable  to  nominate  suitable  candidates  it  refers  the  vacancies  to  the  Director  General  of

 Employment  Exchanges  who  maintains  an  All  India  List  of  Scheduled
 Castes

 and  Scheduled

 Tribes  candidates  registered  with  employment  exchanges.

 सेवानिवृत  सैनिकों  को  सेवाओं  का  राष्ट  निर्माण  संबंधी  कार्यों  के

 लिए  उपयोग  किया  जाना

 2404,  श्री  विश्वनाथ  झंझुनवाला  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हर  वर्ष  काफी  बड़ी  संख्या  में  सैनिक  सेवानिवृत  होते  हैं  जिनका  स्वास्थ्य  काफी

 अच्छा  होता  भर  जिनका  राष्ट्र  निर्माण  संबंधी  कार्यों  के  लिए  उपयोग  किया  जा  सकता  और
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 तीनों  fant  से  सेवानिवृत  होने  बाले  ऐसे  सैनिक  तमंचा  रियों
 की  संख्या  कितनी  है  जो

 हर  वर्ष  सेवानिवृत  होते  हैं  और  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 है  कि  उनकी  सेवाओं  का  उचित  ढंग  से  उपयोग  किया  जाता  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे०  बी०  :  जी  श्रीमन्‌  |

 हर  वर्ष  औसतन  55,000  से  अधिक  रक्षा  कार्मिक  सेवानिवृत  होते  हैं  ।
 असैनिक

 जीवन  में  उनकी  उपयोगिता  के  लिए  बहुउद्देशीय  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किये  जा  रहे  हैं  ।  जिसमें

 असैनिक  पदों  पर  रोजगार  तथा  व्यापारिक  तथा  कृषि  संबंधी  कार्यकलाप  शामिल  हैं  |

 बाक्साइट  के  निक्षेप

 2405.  श्री  अवधेश  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 बाक्साइट  किन-किन  स्थानों  उपलब्ध  और

 इन  निक्षेपों  की  मात्रा  कितनी  है  और  वहाँ  पर  किस  किस्म  का  बाक्साइट  मिला  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  और  (a).  भारतीय

 भूवेज्ञानिक  सवाल  द्वारा  किए  गए  अन्वेषणों  के  भारत  के  विभिन्‍न  भागों  में  अभी

 तक  अनुमानित  45  प्रतिशत  से  अधिक  ऐल्युमिनियम  की  मात्ना  से  बिहार  के  पुलिस

 और  मुंगेर  जिलों  में  312-40  लाख  गोवा  में  71°70  लाख  गुजरात  के

 कच्छ  और  कोहरा  जिलों  में  44050  लाख  जम्मू  और  कश्मीर  के

 रियासी  में  2610  लाख  केरल  कन्ना  एल्लेप्पी  और  क्विरोज़  जिलों  में  2940

 लाख  मध्य  प्रदेश  के  बालाघाट  और  जबलपुर

 जिलों  में  52980  लाख  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  और  थाना  जिलों  में

 661'90  लाख  मंसूर  के  उत्तरी  और  दक्षिणी  कनार  और  चिकमगलूर  जिलों  में

 164°30  लाख  उड़ीसा  के  बालनगिर  भर  संबलपुर  जिलों  में  14930

 लाख  तमिलनाडु  के  मदुराई  और  नीलगिरि  जिलों  में  81°80  लाख  टन  और  उत्तर

 प्रदेश  के  बाँदा  जिले  में  2220  लाख  टन  बाक्साइट की  उपाय  राशियाँ  अनुमानित  की  गई  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  विशाखापत्तनम  जिले  में  बाक्साइट  की  लगभग  100  लाख  टन  की  अनन्तिम  उपलब्ध

 राशियाँ  अनुमानित  की  गई  हैं  ।  केरल  के  कलानौर  बिहार  के  राँची  और  पलामू

 मध्य  प्रदेश  के  रीवा  और  बालाघाट  गुजरात  के  जामनगर  और  जूनागढ़  उड़ीसा  के

 कोरापुट  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  और  बाँदा  जिलों

 में  बाक्साइट  के  लिए  अन्वेषण  काय  प्रगति  में  है  आंध्र  प्रदेश  के  पूर्वी  नेल्लोर  और

 ओंगोल  जिलों  में  बाक्साइट  के  लिए  शीघ्र  ही  अन्वेषण  किए  जाएँगे  ।

 Expenditure  on  Republic  Day  Parade,  1973

 2406.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  expenditure  incurred  on  the  Republic  Day  Parade  of  1973;  and

 44



 लिखित  उत्तर 8  973
 a

 (b)  whether  the  expenditure  incurred  on  this  Parade  during  this  year  exceeds  the

 expenditure  incurred  during  the  last  year.

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  (a)  &  (b).  The  expenditure  incurred

 by  the  Centeral  Government  on  Republic  Day  Parade  1972  (except  the  Fly-past}  in  Delhi

 was  approximately  Rs.  17-9  lakhs.  Accounts  relating  to  expenditure  incurred  on  Republic

 Day  Parade  1973  are  being  compiled.

 कोचीन  में  एक  पृथक  नौसैनिक  डाक  are  बनाने  का  प्रस्ताव

 है
 2407.  श्री  व्यालार  रवि  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  कोचीन  में  एक  पृथक  नौसैनिक  डाक  द  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  कब  तक  इसके  पुरे  होने  की  संभावना

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अफगानिस्तान  के  युवराज  की  भारत  याला

 2408.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अफगानिस्तान  के  युवराज  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  की  और

 विदेश  नीति  तथा  व्यापार  के  क्षेत्र  में  भारत  अफगानिस्तान  के  पारस्परिक  संबंधों  में

 सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  हाँ  ।  उन्होंने  दिसम्बर

 1972  में  भारत  की  यात्ना  की  ।

 अफगानिस्तान  के  साथ  हमारे  संबंध  प्रगाढ़  मंत्री  एवं  स्नेहपूर्ण  हैं  ।  विश्व  की  बहुत

 समस्याओं  पर  दोनों  देशों  का  दृष्टिकोण  समान  है  भर  वे  दोनों  ही  गुटनिरपेक्ष  एवं  अन्य  विश्व

 मंचों  पर  साथ-साथ  काम  कर  रहे  हैं  ।  दोनों  देश  क्षेत्रीय  सहयोग  एवं  इस  क्षेत्र  में
 स्थायी

 शान्ति  के

 लिए  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 द्विपक्षीय  आधार  पर  आधिक  एवं  सांस्कृतिक  सहयोग  को  और  मजबूत  करने  के  लिए  दोनों

 देशों  ने  1969  में  मंत्री  स्तर  पर  एक  संयुक्त  कमीशन  की  स्थापना  की  ।  बहुत  सी  परियोजनाओं  पर

 अमल  किया  जा  चुका
 है  जबकि  अन्य  पर  कार्य  हो  रहा  है  ।

 भारत  का  अफगानिस्तान  के  साथ  व्यापार  वर्षानुव्ष॑  आधार  पर  व्यापार  संधि  के  अनुसार

 |
 AL

 4  करोड़  रुपये  का  व्यापार संचालित  किया  जाता  है  ।  1971-72  में  हमारे  दोनों  देशों  के  बी
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 हुआ  ।  व्यापार  बराबर  बढ़  रहा  है  और  अप्रैल  से  प्यार  1972  के  आँकड़े  यह  बताते  हैं  कि  इन

 पाँच  महीनों  में  यह  818  करोड़  रुपये  तक  पहुँच  गया  है  ।

 स्पेन  के  विदेश  मंत्री  का  दौरा

 2409.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  fader  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 क्या  ZEWR  में  स्पेन  के  विदेश  मंत्नी  ने  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  उनके  साथ  किन  बातों  पर  चर्चा  कीਂ  और

 किए  गए  विषयों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 विदेशी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  ()  जी  हाँ  ।

 और  बातचीत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  समस्याओं  पर  विचार  किया  खासतौर  से

 यूरोप  और  भारतीय  उपमहाद्वीप  की  हाल  की  घटनाओं  पर  जोर  दिया  गया  ।  उसमें  दोनों  देशों  के

 हित  के  मामलों  और  भारत-स्पेन  व्यापार  तथा  सहयोग  के  मामलों  पर  भी  चर्चा  हुई  ।  बातचीत

 के  बाद  जारी  की  गई  संयुक्त  विज्ञप्ति  की  जिसमें  समझौतों  का  fae  किया  गया  सदन

 की  मेज  पर  रख  दी  गई  हैं  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०

 कोरबा  स्थित  भारत  एल्युमिनियम  कारखाने  की  औद्योगिक  क्षमता

 2410,  श्री  रणबहादुर  सिंह  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  कोरबा  में  घोषणा  की  थी  कि  बिलासपुर  जिले  में  कोरबा  स्थित

 भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  के  कारखाने  में  इस  वर्ष  ard  महीने  से  एल्युमिनियम  का  उत्पादन  शुरू

 हो

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  लागत  और

 उद्योगपतियों  को  कोरबा  में  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  नये  एकक  स्थापित  करने

 के  लिए  क्या  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  dat  सुखदेव  :  कोरबा  प्रदेश

 एल्युमिनियम  परियोजना  की  प्रथम  प्रावस्था  अर्थात  एल्युमिना  संयंत्र  के  1973  में  चालु  होने

 की  संभावना  है  ।  परियोजना  की  द्वितीय  प्रावस्था  अर्थात  प्रस्तावक  1974  के  अन्तिम  चरण  से

 प्रारम्भ  होने  वाली  प्रावस्थाओं  चालु  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 2,00,000  टन  प्रतिवर्ष  वाले  एल्युमिना  संयंत्र  की  कुल  पूँजी  लागत  39°19  करोड़

 रुपए  अनुमानित  की  गई  है  ।  कोरबा  प्रद्वावक  और  गढ़ाई  प्रसुविधाओं  की  लागत  लगभग  152

 करोड़  रुपए  अनुमानित  की  गई  है  ।  प्रद्वावक  की  क्षमता  1,00,000  टन
 एल्युमिनियम  धातु  प्रतिशत

 होगी ।
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 alan  थ arora परियोजना  के  एल्युमिनियम  प्र  1974
 में  चालु  होने  पर  कोरबा  में

 सहायक  एककों  के  लिए  पर्याप्त  कार्यक्षेत्र  बन  सकेगा  |

 Steel  Production  in  Steel  Plants  in  Public  Sector

 2411.  Shri  Bhagirath  Bhanwar :
 :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased

 to  state  the  steel  production  in  each  Steel  Plant  under  Public  Sector  during  the  last  two

 years  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda  The

 production  of  ingot  steel  and  saleable  steel  from  each  of  the  public  sector  steel  plants
 under  Hindustan  Steel  Limited  during  the  years  1970-71  and  1971-72  and  during  the  poriod

 April  1972  to  February,  1973  was  as  under

 (in  ,000  tonnes)

 Bhilai  Steel  Plant  Durgapur  Steel  Plant  Rourkela  Steel  Plant

 Ingot  Steel

 1970-71  1,940  634  1,038
 1971-72  1,953  700  823

 April,  72  to  1,895°5  638°4  1,060°1
 773% February,

 (11  months)

 Saleable  Steel

 1970-71  1,549  413  648
 1971-72  1,568  432  597

 April,  72  to  1,570°4  418-4  684-2

 February  ,73*

 (11  months)

 *Provisional

 खनिज  खनन  निगम  को  स्थापना

 2412.  श्री  मोहम्मद 5  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा |  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  गए  खनिज  खनन  निगम  की  क्या  शक्तियाँ  तथा

 कार्य  और

 इसका  गठन  किस  प्रकार  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  खनिज  समन् वेषण

 निगम  लिमिटेड  के  सत्य  खनिज  निक्षेप  की  खोज  और  उसके  समुपयोजन  के  बीच  वर्तमान  समय

 अन्तराल  को  कम  करने  के  लिए  उत्साहजनक  और  वाणिज्यिक  दोनों  आधार  देश  के  खनिज

 साधनों  के  शीघ्र  समन् वेषण  के  लिए  योजना  प्रोन्नत  संगठित  करना  और  कार्यक्रमों

 को  कार्यान्वित  करना  इन  उद्देश्यों  को  अभि प्राप्त  करने  के  निगम  अन्य  बातों  के

 (i)  भूरासायनिक  और  भूभौतिकीय  (ii)  खनिजों  की  saver  राशियों
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 को  प्रमाणित  करने  के  लिए  व्यघन  और  समावेशी  खनन  पूर्वेक्षण  सं  (iii)  बिना  विलम्ब  के

 उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिए  सदुपयोग  अभिकरण  को  सौंपने  के  लिए  पूर्वेक्षणों  के  व्यघन  और

 समावेशी  सह-उत्पादन  खनन  द्वारा  विस्तृत  समन् वेषण  और  समुपयोगी  अभिकरणों  के  परामर्श  में

 पूर्वेक्षणों  इत्यादि  पर  साध्यता  रिपोर्टों  को  बनाने  के  (iv)  खनिज  समन् वेषण  में  संविदा  कार्यों

 को  करने  के  (४)  भारतीय  कम्पनी  अथवा  विदेशी  कम्पनी  अथवा  सरकार  के  लिए  भारत  से

 बाहर  खनिज  समन् वेषण  के  लिए  संविदा कार्यों  को  करेगा  ॥

 निगम  को  मूलतः  वही  अधिकार  हैं  जो  अन्य  स्वशासी  पब्लिक  सेक्टर  निमयों  द्वारा  प्रयोग

 किये  जाते  हैं  ।  निगम  के  उद्देश्यों  और  शक्तियों  की  विस्तृत  गणना  निगम  के  संगम  के  ज्ञापन  और

 अनुच्छेद  में  दी
 गई  है  जिसकी  एक  प्रति  लोक  सभा  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 निगम  का  प्रबन्ध  निदेशक  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  नियुक्त/नाम  निर्देशित

 और  सम्यक  रूप  से  संरचित  निदेशक  मण्डल  के  परामर्श  में  निगम  का  कारबार  करता  है  ।  प्रबन्ध

 निदेशक  को  रसायन  इत्यादि  और  तकनीकी  और  प्रारम्भ  में

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  से  लिए  गए  प्रशासनिक  कार्मिक  के  नियंत्रण  में  प्रमुखों  द्वारा  सहायता

 पहुँचाई  जाती  है  ।

 Missing  of  Indian  Air  Force  Plann

 2413.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :
 Shri  V.  Bade  :

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  Dakota  of  the  Indian  Air  Force,  engaged  in  air  dropping  supplies  in
 some  part  of  Assam  during  February,  1973,  has  been  missing;

 (b)  the  number  of  the  persons  on  board  (16111; 80

 (c)  the  results  of  the  searches  made  to  find  out  the  missing  Dakota  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  Yes,  sir

 (b)  Eight.

 (c)  Inspite  of  intensive  aeria]  and  ground  searches,  it  has  not  been  possible  to  locate
 the  missing  Dakota  so  far.  A  Court  of  Inquiry  has  been  ordered.  Its  proceedings  have  not

 yet  been  finalised.

 युगांडा  से  वापिस  आए  भारतीय

 2414.  श्री  रोबिन  कसौटी  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1972  तक  युगान्डा  से  वापिस  आए  भारतीयों  की  कुल  संख्या  कया

 पुनः  बसाए  गए  व्यक्तियों  की  राज्यवार  कुल  संख्या  कया  और
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 इन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  15-8-1972  से  1972  के  अन्त  तक

 युगान्डा  से  9622  व्यक्ति  देशों  के  पासपोर्ट  वाले  या  राज्य  भारत  आ  गए  थे  ।

 और  (7)  भारतीय  पासपोट  वाले  प्रत्यावासियों  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  योजना

 पर  सक्रिय  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इसे  अन्तिम  रूप  दे  दिये  जाने  पर  आगे  कार्यवाही  की  जाएगी

 चेकोस्लोवाकिया  से  ट्रैक्टरों  का  आयात

 2415,  श्री  आर०  ato  बड़े  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  30  1972  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3985  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 1973  तक  4000  में  से  32'5  प्रतिशत  कटौती  करके  कितने  ट्रैक्टर  आयात

 किये  गये  और  2000  में  से  45  प्रतिशत  कटौती  करके  कितने  ट्रैक्टर  आयात  किये  और

 क्या  ये  सभी  ट्रैक्टर  3  1972  को  चेकोस्लोवाकिया  की  फर्म  के  साथ  किए  गए

 करार  के  अनुसार  31  1973  से  पहले  आयात  कर  लिये  जायेंगे  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  हिन्दुस्तान  मशीन  र्ल्स

 द्वारा  31-1-1973  तक  32°5  प्रतिशत  कटौती  करके  1500  पैरों  का  आयात  किया  गया  है  ।  उन्होंने

 45  प्रतिशत  कटौती  करके  अब  तक  कोई  भी  पैक  का  आयात  नहीं  किया  है  ।

 31-3-1973  तक  325  प्रतिशत  कटौती  करके  2000  और  पैक  मिलने  की  आशा  है  ।

 इस  श्रेणी  में  दोष  500  पैरों  के  1973  के  अन्त  तक  जहाज  द्वारा  भेज  दिए  जाने  की

 आशा  है  ।

 45  प्रतिशत  कटौती  करके  500  पैक  1973  के  अंत  तक  और  शेष  1500  पैक

 1973  में  जहाज  से  भेज  दिए  जाएंगे  ।

 आयुध  कारखानों  में  रोजगार  पर  लगे  लोग

 2416.  श्री  एस०  डी०  सोमसुत्दरम्‌  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कपा  करेंगे  कि  आयुध

 कारखानों  में  कुल  कितने  लोग  रोजगार  पर  लगे  हुए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  31-7-72  को  28

 आडइंनेंस  तथा  इक्वीपमेंट  फैक्ट्रिज  तथा  हैवी  व्हीकल  आवाज़  तथा  बन  शोधित  खुराक

 कारखाना  हजरत पुर  में  रोजगार  पर  लगे  अफसरों  तथा  अन्य  की  संख्या  1,45,272

 थी

 रक्षा  सामग्रो  का  मूल्य

 2417.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम्
 :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1970-71,  1971-72  तथा  1972-73  के  दौरान  कितने  मूल्य  की  रक्षा  सामग्री  का  उत्पादन  हुआ  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  एक  विवरण

 सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सामग्री  का  मूल्य  रुपयों

 वर्ष  डी०  जी०  ato  एफ०  एच ०  वी०  एफ०  पु  एफ ०  डी०  रक्षा  क्षेत्र ht  कुल

 के  अन्तर्गत  आडनेन्स  फैक्टरी  सरकारी

 कारखाने  संस्थान

 1970-71  94'28  14°02  1:00  99°41  208°71

 1971-72  161°83  18°50  1771  99°69  281°73

 1972-73  24°50*  1:98*
 162°00*  12301

 311'49*

 प्रत्याशित  मूल्य

 भारतीय  तकनीकी  तथा  आर्थिक  सहयोग  कार्यक्रम  के  अधीन  1971-72  तथा

 1972-73  के  दौरान  दो  गयी  सहायता

 2418.  श्री  एस०  डी०
 :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि

 भारत  ने  1971-72  तथा  1972-73  के  दौरान  भारतीय  तकनीकी  तथा  भारिक  सहयोग  कार्यक्रम

 के  अधीन  कितनी  राशि  की  सहायता  प्रदान  की  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  भारतीय  तकनीकी  एवं  आर्थिक

 सहयोग  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  1971-72  में  6487  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  गई  ।  इस  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  1972-73  के  दौरान  और  नवम्बर  के  अन्त  तक  39°67  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  गई

 दिसम्बर  1972  से  अब  तक  खरच  किए  गए  धन  सभी  वितरक  संस्थाओं  से  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  परन्तु  अनुमान  है  कि  1972-73  के  दौरान  भारतीय  तकनीकी  एवं  आर्थिक  सहयोग
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  73  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  गई  ।

 सिडनी  में  कार  दुर्घटना  में  मारी  गयीं  दो  भारतीय  महिलाओं  के  लिए  क्षतिपूर्ति

 2419.  st  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिडनी  में  रम्य-स्थलों  की  यात्रा  करते  हुए  एक  कार  दुर्घटना  में  दो  भारतीय

 महिलाओं  की  मृत्यु  हो  गयी  थी  ;

 यदि  हाँ  तो  दुर्घटना  के  तथ्य  क्या  हैं  और  मृत  व्यक्तियों  के  आश्रितों  को
 मुआवजा

 दिलवाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 fader  मंत्रालय  में  राज्य  मिले  सुरेशपाल  :  कौर  16  फरवरी  1973
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 as  a

 को  श्रीमतीਂ  दफ्तरी  ने  सिडनी  स्थित
 पगा  > pn  प्रधान  कॉंसलावास  को  फोन  पर  सूचना  दी  कि

 सिडनी  से  130  मील  दुर  बाथ र्स्ट  टाउन  में  एक  गम्भीर  कार  दुर्घटना  हुई  जिससे  ag  aa  और  दो

 व्यक्ति  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए  और  अस्पताल  में  दाखिल  किये  गए  जहाँ  उनकी  अच्छी  तरह

 देखभाल  की  गई  थी  ।  श्रीमती  दफ्तरी  और  एक  अन्य  व्यक्ति  को  मामूली  सी  चोटें  आयीं  ।

 हमारे  प्रधान  कॉंसलावास  ने  श्रीमती  wes  मेरी  अलवाइरस  का  शव  प्राप्त  उसे

 सुगंधित  करने  एवं  उसे  एयर  इंडिया  द्वारा  बम्बई  भिजवाने  में  सभी  संभव  सहायता  की  ।  मरने  वाली

 दूसरी  भारतीय  महिला  श्रीमती  डोरिस  ब्राउन  के  शब  को  आस्ट्रेलिया  में  रहने  वाले  उनके  पुत्र  ने

 माँग  लिया  था  ।  हमारे  प्रधान  कॉंसलावास  ने  संबद्ध  आस्ट्रेलियाई  अधिकारियों  को  इस  दुर्घटना

 की  विस्तृत  रिपोर्ट  तथा  पुलिस  जाँच  रिपोर्ट  की  भी  एक  प्रति  देने  का  अनुरोध  किया  यह

 सूचना  प्राप्त  होने  पर  मृतकों  के  आश्रितों  को  मुआवजा  दिलाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ॥

 18  से  25  फरवरी  1973  तक  मेलजोल  में  होने  वाले  अंतर्राष्ट्रीय  युखेरिस्टिक  कॉग्रेस  में

 शामिल  होने  के  लिए  यह  भारतीय  दल  आस्ट्रेलिया  गया  था  ।

 पश्चिम  जापान  और  ब्रिटेन  के

 विश्वविद्यालयों  में  हिन्दी  भाषा  का  शिक्षण

 2420.  श्री  नरेन्द्र  सिह  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  जानकारी  के  अनुसार

 पश्चिम  ब्रिटेन  और  अन्य  देशों  के  कितने  विश्वविद्यालयों  में  हिन्दी

 भाषा  पढ़ाई  जा  रही  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 इम्पीरियल  केमिकल  इन्डस्ट्रीज  के  मजदूर  संघों  को  बठक

 2421,  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  स्थित  इम्पीरियल  केमिकल  इन्डस्ट्रीज  के  विभिन्‍न  कारखानों  के  मजदूर

 संघों  के  प्रतिनिधियों  की  16  तथा  17  1973  को  बम्बई  में  बुलाई  गयी  2  दिन  की  बैठक  में

 पारित  किये  गये  प्रस्ताव  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 भ्रम  और
 पुनर्वास

 मंत्री
 रघुनाथ

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  ।

 51



 Written  Answers  Phalguna  17,  1894  (Saka)

 भा  गय  विद्युत  ज  संघ  द्वारा  कार्य  का  निष्पादन

 2422.  श्री  एम०  के ०  कृष्णन :

 श्री  दि नेह दा  जोरदार  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्य/त  विकास  के  क्षेत्र  में  भारतीय  विद्युत  साथ  संघ  के  लिये  किस-किस  कार्य  की

 परिकल्पना  की  गयी

 उक्त  सारे  संघ  की  की  कब  स्थापना  की

 उक्त  सारे  संघ  इस  समय  क्या-क्या  कार्य  कर  रहा  और

 उक्त  साथ  संघ  ने  गत  ad  के  दौरान  कुल  कितने  रुपये  का  व्यापार  किया  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  आई०  सी०  पी०  वी०  FT

 ara
 भारत  में  तथा  विद्युत्शक्ति  परियोजनाओं  तथा  उनके  सहायक  उद्योगों  से  सम्बन्धित

 सभी  प्रकार  से  आवश्यक  उपकरणों  का  सम्भरण  करने  विशेष  रूप  से

 निर्माण  और  उक्त  उद्देश्य  के  लिये  विभिन्‍न  प्रकार  के  उपकरणों  को  चालू  करने  का  कायें

 टन  की  अथवा  अन्य  आधार  पर  सदस्य  कंपनियों  को  उपलब्ध  सुविधाओं  और  आवश्यकतानुसार

 अन्य  स्रोतों  का  उपयोग  करके  पुरा  करना  है  |

 सारे  समूह  का  26  1969  को  कंपनी  के  रूप  में  पंजीकरण  किया

 गया  ॥

 art  समूह  इस  समय  तीन  निर्यात  ठेके  तथा  पाँच  देशी  ठेकों  के  पुरा

 करने  में  लगा है  जिनका  अनुमानित  मुल्य  3'5  करोड़  रु०  से  अधिक  है  ।

 1971-72  में  कुल  7'6  लाख  रुपये  का  व्यापार  किया  गया  ।

 माल  डिब्बा  निर्माण  उद्योग  को  बेकार  पड़ी  क्षमता

 2423.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  का  माल  डिब्बा  निर्माण  उद्योग  भारतीय  रेलवे  की  नये  माल  डिब्बों  की

 सप्लाई  की  आवश्यकताओं  को  करने  में  असमर्थ  है  और  यदि  तो  वर्तमान  अनुमानित

 वार्षिक  आवश्यकता  कितनी  है  और  वास्तव  में  कितने  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  कम

 देश  में  माल  डिब्बों  के  उत्पादन  at  प्रतिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है  और  गत  तीन

 वर्षों  में  उक्त  क्षमता  कितने  समय  तक  बेकार  पड़ी  और

 रेलवे  की  पुरी  माँग  की  सप्लाई  को
 [  ह  गे  पुरा  करने  n

 >
 लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?
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 8  मान  ह  हि 973
 लाला  लिखित

 उत्तर

 ताशा भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  dat  सिद्धेश्वर  प्र  साद #  :  भारतीय  रेलवे  की  माल

 डिब्बों  की  आवश्यकता  की  योजना  के  पाँच  वर्षो ंके  लिए  की  जाती  चौथी  योजना  की

 अवधि  में  चार  पहियों  वाले  लगभग  68776  माल  डिब्बों  की  आवश्यकता  है  जबकि  62,968'5

 माल  डिब्बों  का  उत्पादन  किये  जाने  की  आशा  है  ।

 वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता  चार  पहियों  वाले  33,869  माल  डिब्बों  की  है  ।  गत

 तीन  वर्षों  में  बेकार  पड़ी  क्षमता  इस  प्रकार  है  :

 1970  8%

 1971  76%,

 1972  75%

 उद्योग  में  बेकार  पड़ी  क्षमता  का  उपयोग  बढ़ाने  हेतु  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गए  हैं  ।

 (1)  पर्याप्त  अग्रिम  आंध्र  दे  दिये  गये  हैं  ।

 (2)  रेलवे  द्वारा  बढ़े  हुए  उत्पादन  आवश्यकता  की  पूर्ति  हेतु  देश  में  उपलब्ध  इस्पात

 तथा  ह्वील  सेट  की  कमी  को  आयात  द्वारा  पुरी

 (3)  उत्पादन  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  रेल  डिब्बों  के  महत्वपूर्ण  पुर्जों  सेन्ट्रल  बफर

 रालर  एक्सल  बाक्स  आदि  का  समय  से  संभरण  करना  |

 हड़तालों  और  ताला बन्दियों  के  कारण  उद्योगों  को  हुई  हानि

 2424.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौडा  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 ag  1971-72  में  देश  में  हुई  ताला बन्दियों  और  दुर्घटनाओं  के  कारण

 भारतीय  उद्योगों  में  हुई  हानि  का  सरकार  द्वारा  लगाया  गया  अनुमान  क्या  और

 सरकार  को  हानि  पहुँचाने  वाली  इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 उपाय  किये  हैं
 ?

 भ्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  उपलब्ध  सुचना  के  1971

 विवादों  की  संख्या  और  और  हानि  हुए  उत्पादन  का  मूल्य  निम्न

 प्रकार  था

 विवादों  की  संख्या  हानि  हुए  उत्पादन  का  मूल्य

 और
 तालाबन्दियां  )  करोड़ों a  ow

 1971  2,752  90°54  रु०

 स्तम्भ  (3)  में  कोष्ठ  में  दी  गई  संख्या  उन  मामलों  की  संख्या  बताती है  जिनसे  आँकड़े

 संबंधित है  ।
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 का

 नागा  नगरा  घर
 में अनंतिम  उपलब्ध  सूचना  के  अ  ु  ९.  1971  के  Qistd  नी  में  दुर्घटनाओं  से  नष्ट  हुए

 श्रम  दिनों  की  संख्या  35°53  लाख  है  ।

 जसा  कि  वर्तमान  सांविधिक  उपबन्धों  और  स्वेच्छिक  व्यवस्थाओं  के  अन्तर्गत

 आवश्यक  अनौपचारिक  न्याय-निर्णय  अथवा  विवाचन  द्वारा  हड़तालों  और

 ताला बन्दियों  से  होने  वाली  काम  बन्दियों  को  कम-से-कम  करना  सरकार  का  उद्देश्य  रहा

 औद्योगिक  संबंध  प्रणालियों  में  सुधार  लाने  के  सरकार  भी  समस्त  उपाय  निकालने  हेतु

 संबंधित  पक्षों  से  विचार-विमर्श  करती  जहाँ  तक  औद्योगिक  greasy  को  का  प्रश्न  है

 कारखाना  अधिनियम  के  अंतगंत  बनाई  गई  राज्य  कारखाना  नियमावली  में  निर्धारित  सुरक्षा  अवेक्षि

 ताओं  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  सतत्‌  रूप  से  उनकी  पुनरीक्षा  की  जा  रही  और  जहाँ

 कहीं  आवश्यक  समझा  जाता  उनमें  सुधार  किया  जा  रहा  है  ।  कारखाना  निरीक्षणालय  को  यथा

 साध्य  रूप  से  सुदृढ़  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  सुरक्षा  उपायों  में  शिक्षा  और  प्रशिक्षण

 देन ेके  लिए  प्रयास  भी  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भारतीय  हिरासत  से  पाकिस्तानी  पत्रकारों  की  रिहाई

 2425.  श्री  एच०  एम०  पटेल :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 भारतीय  हिरासत  में  पाकिस्तानी  पत्रकारों  का  ब्यौरा  क्या  है

 उनकी  रिहाई  में  अवरोध  के  विभिन्‍न  कारण  क्या  और

 क्या  पाकिस्तान  से  इस  संबंध  में  कोई  पत्न  प्राप्त  हुआ
 है  और  यदि  तो  उसका

 सारांश  क्या  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल सिह )  6  पाकिस्तानी  एक

 कैमरामन  और  पाकिस्तान  zYo  वी०  निगम  के  7  कर्मचारी  पूर्वी  क्षेत्र  में  भारत-बंगला  देश  की

 सेनाओं  की  संयुक्त  कमान  की  संरक्षण  हिरासत  में  हैं  ।

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  यह  लोग  भारत-बंगला  देश  की  सेनाओं  की  संयुक्त  कमान

 की  संरक्षा  हिरासत  में  अन्य  नागरिक  बन्दियों  की  भाँति  ही  आए  इनसे  भिन्न  स्तर  पर
 व्यवहार

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  अनेक  बंगाली  पत्रकार  पाकिस्तान  में  रुके  पड़े

 हैं  और  पाकिस्तान  सरकार  उन्हें  बंगलादेश  जाने  की  अनुमति  नहीं  दे  रही  है  ।

 इस  विषय  में  पाकिस्तान  से  कोई  औपचारिक  संदेश  प्राप्त  नहीं  हुआ  है

 Recession  in  Bidi  Trade  in  Jhaka  (Bihar)

 2426.  Shri  M.  S.  Purty  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  about  40  thousand  labourers  have  been  rendered  jobless  as  a  result  of
 recession  in  Bidi  trade  in  Jhaka  (Bihar);  and
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 (b)  if  so,  the  measures  adopted  by  Government  to  deal  with  the  situation  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Raghunatha  Reddy) :  (a)  and  (b).  The

 requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 दिल्‍ली  की  खदानों  में  होने  वाले  काम  का  रोका  जाना

 2427.  श्री  ज्योतिष  बसु  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  की  200  खदानों  में  हो  रहे  काम  को  22  1972  से  रोक  दिया

 गया है

 नयना
 SsIhl  प्रत्येक  दिन  भर क्या  लगभग  10000  खनिकों  को  बेकार  होना  पड़ा  है  और

 और  भुखमरी  की  आशंका  से  भयभीत  होकर  गुजरता  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  अगर  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तो  वह  कया  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  200  खदानों  में  नहीं  मेसर्स

 किरण  पाल  पाल  एण्ड  दिल्‍ली  की  खदानों  के  35  मिलों  में  22-12-1972  को  काम  बन्द

 कर  दिया गया  |

 इन  मिलो ंमें  काम  के  बन्द  हो  जाने  से  10,000  नहीं  बल्कि  लगभग  2,000  श्रमिक

 बेरोजगार  हुए  ।  किसी  के  भूख  से  मरने  की  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 पर्याप्त  सुरक्षा  उपायों  को  सुनिश्चित  करने  के  4  सीटों  में  कार्य  पुनः  प्रारम्भ

 किया  गया  att  अब  315  श्रमिक  कार्य  कर  रहे  अन्य  सीटों  से  संबंधित  प्रबंध  तंत्र  को  अन्य

 खदानों  में  पर्याप्त  सुरक्षा  उपाय  करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  ताकि  वे  कार्य  प्रारम्भ  कर

 सक  |

 बदरपुर  खदान  में  पाँच  व्यक्तियों  को  मृत्यु

 2428.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर
 + Add  |  Qrms*  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  29  1973  को  बदरपुर  खदान  दिल्‍ली  में  पाँच  व्यक्ति

 जिन्दा दब  कर  मर  गये  थे

 यदि  तो  उनकी  मृत्यु  के  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  ने  इस  दुर्घटना  की  कोई  जाँच  की  और  यदि  तो  उसके  क्यां

 परिणाम  निकले  ?
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 श्रम  और  पुनर्वास  dat  रघुनाथ
 :  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के  एक  अधिकारी  ने  इस
 गाया बहे  4  ले  की  जाँच  की  थी  ।  उनकी

 रिपोर्टे  के  किसी  ने  29-12-1972  को  1750  बजे  महरौली  पुलिस  स्टेशन  को  टेलीफोन

 किया  कि  खदान  में  पाँच  व्यक्ति  दब  गए  स्टेशन  हाउस  अधिकारी  ने  इसकी  तुरन्त  जाँच  की

 और  यह  बात  असत्य  पाई

 राजस्थान  के  कैम्पों  में  रखे  गये  पाकिस्तानी  विस्थापितों  का  पाकिस्तान  वापस  जाने

 के  लिए  अनिच्छा  प्रकट  करना

 2429.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  1972  के  आफ  इण्डियाਂ  में

 प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  गया  है  कि  राजस्थान  सेक्टर

 कैम्पों  में  रखे  गये  अधिकांश  पाकिस्तानी  जो  पैदल  अथवा  ऊंटों  पर  बाड़मेर  जिले  में

 आ  गये  पाकिस्तान  वापस  जाने  के  इच्छुक  नहीं  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  जी  हाँ  ।

 सरकार  इसे  मानवीय  समस्या  के  रूप  में  मानती है  और  आशा  करती  है  कि  पाकिस्तान

 सरकार  आवश्यक  स्थितियाँ  उत्पन्न  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठायेगी  ताकि  प्रभावित  व्यक्ति

 पाकिस्तान  में  अपने  घरों  को  सुरक्षा  तथा  सम्मान  पु वंक  लौट  जायें  ।

 युद्ध  बन्दियों  के  शिविरों  में  सुरक्षा  व्यवस्था

 2430.  श्री  एस०  सो ०  सामन्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  युद्ध  बन्दियों

 के  शिविरों  में  अधिक  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  गई  है
 जिससे  किसी  भी  शिविर  में  युद्ध  बन्दियों  के

 भागने  के  प्रयास  को  असफल  बनाया  जा  सके  ?

 रक्षा  मंत्री  श्री  जगजीवन  :  किसी  बन्दी  द्वारा  भागने  के  प्रयत्न  को  विफल  करने  के

 लिए  सभी  युद्ध  बन्दी  शिविरों  में  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रबन्ध  लागू  हैं  ।

 राज्यों  में  बोनस  माँग  दिवस

 2431.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  833%  बोनस  की  माँग  को  लेकर  केन्द्रीय  और  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा

 19  1973  को  माँग  दिवस  के  रूप  में  मनाया  गया
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 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  उक्त  माँग  दिवस  मनाया  और

 सरकारी  कमंचारियों  के  इस  आन्दोलन  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  से  समाचार-पत्तों  की  रिपो

 यह  संकेत  करेंगी  कि  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  को  8'33%,  के  न्यूनतम  बोनस  के  भुगतान  की  माँग

 के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  सभायें  आयोजित  की  गई  थीं  ।  इस  प्रकार  के  कर्मचारी  बोनस  भुगतान

 1965  की  परिधि  से  अलग  रखे  गए  हैं  और  विंमान  स्थिति  को  बदलने  का  इस  समय

 इरादा  नहीं  है  ।

 Whereabouts  of  Flying  Officer  Shri  Sudhir  Tyagi

 2432.  Shri  G.  P.  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Hunter  aircraft  of  Flying  Officer  Shri  Sudhir  Tyagi  was  encircled,
 damaged  and  shot  down  by  six  Mirage  aircraft  of  Pakistan  on  the  4th  December  1971,
 when  he  attacked  Pakistani  military  establishments  near  Peshawar  and  he  was  taken  into

 custody  by  Pakistan;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  so  far  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  and  (b).  Flying  Officer  Sudhir  Tyagi
 was  On  a  mission  to  attack  a  military  airfield  near  Peshawar  in  a  two  aircraft  formation  on

 4th  December  1971.  He  failed  to  return  to  base.

 According  to  the  information  received  from  Pakistan  through  the  International

 Committee  of  Red  Cross  the  wreckage  of  one  JAF  aircraft,  which  was  shot  down  on  4th
 December  1971  near  Peshawar,  was  located.  But  the  identity  of  the  pilot  could  not  be
 established  as  no  documents  or  personal  effects  could  be  recovered.  Flying  Officer  Tyagi  was
 not  reported  as  a  Prisoner  of  War  and  he  is  still  on  the  missing  list.  No  information  has

 been  received  about  Flying  Officer  Tyagi  from  the  I.  C.  R.  C.  so  far.  However,  it  has  been
 intimated  by  the  I.  C.  R.  C.  that  Pakistani  authorities  have  denied  the  suggestion  that  any
 Military  personnel  is  being  kept  by  Pakistan  without  declaring  him  as  a  Prisoner  of  War.

 कोयले  की  ढुलाई  और  उसकी  सप्लाई  की  स्थिति

 2433.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  इस्पात  और  खान  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जनता  के  उपयोग  के  लिए  कोयले  की  दुलाई  और  उसकी

 सप्लाई  की  स्थिति  का  ब्यौरा  क्या

 इन  तत्संबंधी  अवधियों  के  दौरान  मूल्यों  के  उतार-चढ़ाव  का  ब्यौरा  और

 वर्ष  1973  में  कोयले  की  संभावित  ढुलाई  और  सप्लाई  की  स्थिति  एवं  संभावित

 नियंत्रित  मुल्य  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  संती  सुबोध  से  विगत  तीन

 वर्षों  और  चालु  वर्ष  के  दौरान  भी  विभिन्‍न  कोयला  क्षेत्रों  से लदान  किए  गए  वैगनों  की  दैनिक  औसतन

 संख्या  निम्नलिखित  प्रकार  से  रही

 ः

 ce et  eee  ee re
 बंगाल  बिहार

 oe
 दूरस्थ  क्षेत्र

 ह

 1969-70  6242  1934  3186

 1970-71  5542  2015  7557

 1971-72  5647  2185  7830

 1972-73  5684  2339  8023

 1973

 बंगाल  बिहार  कोयला  क्षेत्रों  से  rar  r
 लदान  म  सु  धार  के  लिए  रेलवे  सतत्‌  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 प्रेषण  की  स्थिति  में  जो  अब  सुधारात्मक  प्रवृत्ति  दलित  कर  रही  1973  में  और  अधिक  सुधार

 होने  की  आशा  है  |

 24  1967  से  कोयले  की  कीमत  में  कोई  नियंत्रण  नहीं  रहा  fara
 3  वर्षों  के

 उपभोक्ताओं  के  लिए  कीमतों  जो  कोयले  की  उत्पादन-क्षेत्र  और  उत्पादकों  तथा

 व्यक्तिगत  उपभोक्ताओं  के  मध्य  हुए  करारों  पर  निर्भर  करती  भिन्नता  हुई  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पाले  से  सरे  सेन्य  कर्मचारी

 2434,  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर-प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  में  कुछ  सेक्स  कर्मचारी  पाले  से  मर  गये

 क्या  इन  मौतों  कारण  हमारे  उन  सैनिकों  के  लिए  ges  आवासों  का  न  होना

 जो  काफी  ऊँचाई  पर  हमारी  सीमाओं  की  रक्षा  कर  रहे  और

 (7)  क्या  मृतकों  के  परिवारों  को  मुआवजे  के  रूप  में  कोई  राशि  दी  गई  है  और  इस  प्रकार

 की  दुखद  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  shar  (
 t

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Supply  of  Buses  to  Bangla  Desh

 2435.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to
 State  :

 for  supply  of  150  buses  to  Bangladesh;  and
 (a)  whether  an  agreement  has  been  signed  between  India  and  Bangladesh  recently
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 (9)  if  so,  the  broad  outlines  of  the  terms  and  conditions  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :

 (a)  Yes  Sir.  A  credit  agreement  was  signed  between  the  Government  of  India  and  the  Govern-
 ment  of  Bangladesh  on  29  January,  1973  to  enable  the  Bangladesh  Government  to  buy  150

 buses  from  India.

 (b)  The  total  amount  of  the  credit  is  Rs.  carries  an  interest  of

 6%  per  annum.  The  principal  amount  of  the  loan  is  repayable  in  15  years,  including  a  grace

 period  of  5  years,  in  equal  semi-annual  instalments  payable  on  30th  June  and  31st  Decem-

 ber  each  year,  commencing  from  30th  June,  1978.

 हनोई  में  अमरीकी  बमबारी  से  भारतीय  दूतावास  को  हुई  क्षति

 2436.  श्री  दीदार  देव  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 21  1972  को  हनोई  में  की  गई  बमबारी  के  परिणामस्वरूप  भारतीय

 दूतावास  तथा  स्टाफ  क्वार्टरों  को  अनुमानतः  कितने  धन  at  क्षति

 क्या  इसके  लिए  अमरीका  सरकार  को  कोई  विरोध  प्रकट  किया  गया  और

 क्या  क्षति  के  लिए  मुआवज़े  की  माँग  की  गई  और  यदि  तो  अमरीकी  सरकार

 की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय
 में  राज्य  संतरी  सुरेन्द्रपाल  :  इस  प्रकार  के  अनुमान  लगाने  की

 आवश्यकता  नहीं  हुई  क्योंकि  वियतनाम  लोकतांत्रिक  गणराज्य  के  अधिकारियों  ने  हम  पर  अदायगी

 की  कोई  जिम्मेदारी  डाले  बगैर  इमारतों  की  मरम्मत  करा  दी  ।

 नई  दिल्‍ली  स्थित  अमरीकी  कार्यवाहक  से  जबानी  विरोध  प्रकट  कर  दिया

 गया था  ॥

 जी  नहीं  ।

 Manufacture  of  Mini  Tractors

 2437.  Dr.  Laxminar  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  ‘Automotive  Agriculturists’  a  Bombay  firm,  have  formulated  a  scheme  to
 manufacture  mini  tractors;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  and  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  M  stry  of  Heavy  Industry  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :  (a)
 No  such  scheme  has  been  brought  to  e  notice  of  the  Ministry  of  Heavy  Industry.

 (b)  Does  not  arise.
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 Tractors  Manufactured  in  the  Country  and  Their  Prices

 2548.  Dr.  Laxminarayan  Pandey  ;  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  pleased  to
 State  ;:

 (a)  the  number  of  tractors  manufactured  in  the  country  during  the  last  two  years;

 (b)  the  names  of  the  companies  manufacturing  tractors  with  100  per  cent  indigenous
 material  as  also  the  names  of  those  which  are  manufacturing  tractors  with  foreign  collabora-

 tion;  and

 (c)  the  percentage  of  increase  in  the  prices  of  various  types  of  tractors  (Zetor,
 Ferguson.  Hindustan,  Escort,  Isser,  Ford  and  Kirloskar)  during  the  past  years  and  their

 prices  in  March,  1971  and  in  January,  1973  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  : qous  a
 (a)  The  production  of  tractors  during  the  past  two  years  has  been  as  under:

 1971  16,440  Nos.

 1972  18,301  os

 (b)  At  present  no  unit  is  manufacturing  agricultural  tr  act aw  ors  with  100%  indigenous
 content.  The  following  units  are  manufacturing  tractors  with  foreign  collaboration

 1  M/s.  .  International  Tractor  Co.  cof  India  Ltd.,  Bombay.

 2  Mjs  Tractors  and  Farm  Equipment  Ltd.,  Madras.

 3  M/s  Escorts  Ltd.,  Faridabad.

 4  M/s  Escorts  Tractors  Ltd.,  Faridabad.

 M/s.  Eicher  Tractors  Ltd.,  Faridabad,

 M/s  Hindustan  Tractors  Ltd.,  Baroda.

 M/s  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,  Pinjore.

 (c)  The  information  is  given  in  the  statement  attached.  [Placed  in  Library.  See  No.
 L.

 बम्बई  पत्तन  में  गोदी  श्रमिकों  की  कसो

 2439.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जहाज  संचालकों  ने  बम्बई  पत्तन  में  गोदी  श्रमिकों की  कमी के  संबंध में  शिकायत

 की

 क्या  शिकायत  का  कोई  आधार  और

 यदि  तो  क्या  इस  कमी  को
 दूर  करने  के  बारे

 में  कोई  कार्यवाही की  जा  रही है  ?
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 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :
 जी  हाँ  ।

 बम्बई  में  गोदी  श्रमिकों  की  कोई  आम  कमी  नहीं  हालांकि  अस्थायी  सामयिक

 कमियों  और/या  जहाजों  के  इकट्ठा  होने  के  कारण  कभी-कभी  कठिनाइयाँ  खड़ी  हो  जाती  हैं  ।  इसके

 कुछ  अवसरों  पर  कुछ  श्रमिकों  के  लिए  कुछ  दिन  रोजगार  भी  नहीं  पाया  जा  सकता  |

 श्रमिकों  की  पर्याप्तता  की  बम्बई  गोदी  श्रमिक  are  द्वारा  निरंतर  पुनरीक्षा  की

 जाती है  ।

 इंडियन  कोआपरेदान  नेपाल  से  संबद्ध  औषधालय

 2440.  श्री  राजदेव  सिंह  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 एस०  पी०  ई०  डब्ल्यू०  एच०  और  एम०  भार०  एम०  के  अंतर्गत  इंडिया

 कोआपरेशन  नेपाल  से  संबद्ध  औषधालयों  की  संख्या  कितनी  और

 उन  औषधालयों  में  काम  कर  रहे  फारमासिस्टों  के  कत्तव्य  और  दायित्व  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  नेपाल  में  हमारे  भारतीय

 सहयोग  मिशन  के  साथ  दस  डिस्पेन्सरियाँ  हैं  और  वे  महेन्द्र  इसे  ईस्ट-वेस्ट  हाईवे  भी  कहते

 पर  हैं  ।  सोनाली-पोखरा  रोड  पर  भारतीय  सहयोग  मिशन  की  कोई  डिस्पेन्सरी  नहीं  है  क्योंकि

 वह  प्रायोजना  नेपाल  में  महामहिम  की  सरकार  को  सौंप  दी  गई  है  ।

 इन  डिस्पेन्सरियों  में  काम  करने  वाले  औषध कारक  लोग  महेन्द्र  राजमा  प्रायोजना

 पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  की  औषध  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पुरा

 करते हैं  ।

 कोचीन  पत्तन  के  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल

 2441.  श्री  alo  जनाब रग a  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  पत्तन  के  गोदी  कर्मचारियों  ने  हाल  ही  में  हड़ताल  कर  दी

 यदि  तो  हड़ताल  करने  वाले  कमंचारियों  की  माँगें  कया  और

 हड़ताल  समाप्त  कराने  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  कोचीन  पत्तन  के  स्टीमर  एजेन्टों  के

 काम  करने  वाले  स्टीमर  पर्यवेक्षकों  और  सहायक  पर्यवेक्षकों  ने  8  1973  को  24  घंटों
 की  सांकेतिक  हड़ताल  की  ।

 मुख्य  माँग  स्थायीकरण  से  संबंधित  थी  ।
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 क  At  क ‘7. friar  के  पल स्व सूप  रज  शजर  फिरा  दाया MA  कि  संबंधित  पक्ष  ब्यौरे  तैयार विच  दिए  ५  दि  दिव  न  क च  कि Chee है

 करेंगे  और  सरकार  को  स्थायीकरण  आरम्भ  करने  के  लिए  कहेंगे  और  यह  कि  अन्तरिम  अवधि  के

 अनौपचारिक  आधार  पर  आवर्ती  बुकिंग  आरम्भ  की  जायेगी  और  श्रमिक  अतिरिक्त  भत्ता

 पायेंगे  |

 बिजली  उत्पन्न  करने  वाले  उपकरणों  कं  za  में  उत्पादन

 2442.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे

 कि  बिजली  उत्पन्न  करने  वाले  उपकरणों  के  देश  में  उत्पादन  में  वृद्धि  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  भारत  हैवीਂ  इलेक्ट्रिकल्स

 fro  द्वारा  बिजली  पैदा  करने  के  उपकरणों  का  निर्माण  करने  की  क्षमता  अधिष्ठापित

 करने  का  आधारित  कार्य  अब  अपनी  अन्तिम  अवस्था  में  है  ।  उच्चस्तरीय  माँग  को  पुरा  करने

 के  लिए  किया  जाने  वाला  आवश्यक  विस्तार  क्रियान्वयन  की  विभिन्न  स्थितियों  में  है  ।  राज्य  विद्युत

 बोर्डों  से  देरी  से  तथा  अनियमित  रूप  में  मिलने  वाले  क्र या देशों  के  संबंध  में  प्राप्त  पिछलें  अनुभव

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  तथा  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि  ०  ने  कम

 से  कम  अवधि  में  सभी  एककों  में  इष्ट तम  स्तर  तक  अधिकाधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  क्रियान्वयन

 हेतु  योजनायें  तैयार  की  हैं  ।  बिजली  पैदा  करने  वाले  उपकरणों  के  संबंध  में  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा

 क्र यादेश  देने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  जहाँ  पुरे  क्रयादेश  नहीं  मिले  वहाँ  निकट  भविष्य  में

 क्रयादेश  प्राप्त  होने  की  आशा  में  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  तथा  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 लि०  ने  अन्तिम  रूप  में  उपकरणों  का  निर्माण  करना  ye  कर  दिया  है  ।  मैटीरियल  मेन

 पावर  प्लानिंग  तथा  पद्धति  और  को  सुप्रवाही  बनाने  के  क्षेत्रों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जा

 रहा
 है  ।  ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि  इन  अभ् यु पायों  से  देश  में  बिजली  पैदा  करने  वाले  उपकरणों  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  सकेगी  ।

 Division  of  Work  between  G.  S.  I.  and  State  Organisations

 2443.  Shri  M.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Geological  Programming  Board  had  taken  a  decision  in  its  fifth
 Hes nee meeting  held  on  the  10th  September,  1970  that  there  must  be  some  guideli  for  divisions

 of  work  in  G.S.  I.  and  State  Organisations;

 (b)  if  so,  the  manner  in  which  this  decision  has  been  implemented;  and

 (c)  in  case  it  has  not  been  implemented,  the  reasons  therefor  ?

 Yes,  Sir.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdey  Prasad)  :  (a)

 (b)  The  subsequent  field  programmes  of  the  Geological  Survey  of  India  were  drawn

 the  Geological  p

 up  and  implemented  in  accordance  with  the  broad  guidelines  adopted  in  the  fifth  meeting  of
 UB Toor:

 amming  Board  uv held Id  on  10th
 Canta
 Septe  mber,  1970.

 (c)  Does  not  arise.
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 लिखित  उत्तर 17
 1894

 उगांडा  से  स्वदेश  लौटे  व्यक्तियों  का  गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  में  पुनर्वास

 2444,  श्री  प्रभु दास  पटेल  :

 श्री  एम०  एस०  दिवस्वासी  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  उगांडा  से  स्वदेश  लौटे  अनेक  व्यक्तियों  का  पुनर्वास किया

 क्या  उनके  पुनर्वास  के  लिए  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता

 देने  का  अनुरोध  किया  और  यदि  तो  कितनी  राशि  दी  गई  और

 उगांडा  से  स्वदेश  वापस  लौटे  कितने  व्यक्तियों  को  अब  तक  विभिन्न  राज्यों  में  बसाया

 जा  चुका है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  (ait  रघुनाथ  :  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  के  सुझावों

 पर  स्वदेश  लौटे  व्यक्तियों  के  लिए  तैयार  की  जा  रही  सामान्य  योजना  के  सन्दर्भ  में  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।  इस  बीच  राज्य  सरकार  ने  पात्र  मामलों  में  500  रु०  प्रति  परिवार  की  दर  से  तथ्यों

 अनुदान  मंजूर  किया है

 जी  चूंकि  अभी  पुनर्वास  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  इसलिए  गुजरात

 राज्य  या  किसी  अन्य  राज्य  को  किसी  की  वित्तीय  सहायता  अभी  तक  नहीं  दी  गई  है  ।

 (77)  15-8-1972  से  11-2-1973  तक  युगांडा  से  भारत  लौटे  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या

 9,763  है  ।  वे  विभिन्‍न  राज्यों  में  चले  गए  हैं  ।  परन्तु  उन्हें  अभी  बसाया  जाना  है  ।

 हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  को  हुई  हानि

 2445.  डा०  हरिप्रसाद  शर्मा  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  शुरू  होने  के  बाद  से  अब  तक  उसे  कुल  कितनी  हानि

 हुई

 आवर्ती  हानियों  के  सही  कारण  क्या

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  लाभ  में  चलाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या

 करने  का  विचार  और

 यह  कारखाना  कब  तक  लाभ  कमाना  शुरू  कर  देगा  ?

 सारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  से  प्रारम्भ  से  लेकर

 हैवी  इलेक्ट्रा कलस  लिमिटेड  भोपाल  को  दिनांक  31  1972  तक  कुल  मिलाकर  58'98
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 करोड़  रु०  की  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  foo  जैसे  उपक्रम  में  जिसमें

 भारी  निवेश  किया  जाता  है  तथा  अत्यन्त  सूक्ष्म  प्रकार  की  वस्तुएं  बनती  हैं  और  प्रारम्भिक  काल

 लम्बा  होता  है  जैसा  कि  1956  में  विदेशी  परामशंदाताओं  द्वारा  तैयार  की  गई  विस्तृत  परियोजना

 रिपोर्ट  में  स्पष्ट  अनुमान  लगाया  गया  निर्माण  काल  में  हानियाँ  हुआ  ही  करती  हैं  ।  इस  रिपोर्ट

 के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  परियोजना  के  लिए  स्वीकृति  दिए  जाने  के  उपरान्त  उत्पादन  में  और

 भी  परिवर्तन  किए  गए  तथा  निर्माण  की  दिशा  में  स्टीम  टर्बाईन  जिनका  उल्लेख  qe  रिपोर्ट  में  नहीं

 था  तथा  जिसमें  भारी  निवेश  अन्तग्रंस्त  सम्मिलित  किए  गए  थे  ।  बड़ी  बस्ती  जिसमें

 स्कुल  आदि  सुविधाएं  जुटाई  गईं  के  कारण  भी  लागत  बढ़ी  ।  और  भी  कारणों  जैसे  मशी
 कच्चे  माल  तथा  पुर्जों  पर  बढ़ा  हुआ  आयात  शुल्क  1966  में  भारतीय  रु०  तथा  1967  में  अंग्रेजी

 पौंड  के  अवमूल्यन  का  प्रभाव  तथा  बढ़ी  हुई  वार्षिक  वेतन  वृद्धि  तथा  अंशदायी  भविष्य

 fata,  बोनस  आदि  जैसी  सर्वाधिक  अदायगियाँ  आदि  वे  तथ्य  तैयार  करते  समय  नहीं  लगाया  जा

 सकता  था  परन्तु  जिनकी  वजह  से  हानियाँ  और  भी  बढ़ती  बली  गई  ।

 eat  इलेक्ट्रिकल्स  fro  के  art  संचालन  में  सुधार  करके  और  उसे  लाभ  पर

 चलाने  वाला  उद्यम  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  और  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 1.  सरकारी  उपक्रमों  की  कायें  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  उच्चतम  तथा  मध्यम

 स्तर  पर  प्रबन्ध  का  पुनर्गठन  किया  गया  है  |

 2.  कार्यों
 के  समय  चक्र  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  अभ् यु पायों  का  पता  लगाने

 की  दुष्टि  से  निर्माणशाला  में  विस्तृत  अध्ययन  किए  गए  हैं  ।

 3.  बेकार  समय  को  न्यूनतम  करने  की  दुष्टि  से  कड़ा  नियंत्रण  लगाया  जा  रहा  है  ।

 4.  निर्माणशाला  में  अनुशासन  में  सुधार  करने  तथा  समुचित  निरीक्षण  को  सुनिश्चित  करने

 हेतु  कड़े  अनुशासनात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 5.  उत्पादन  अनुकूलतम  स्तर  तक  पहुँचाने  हेतु  प्रोत्साहन  योजनाएं  चलाना  और  साथ  ही

 अनुपस्थिति  में  कमी  करने  के  प्रस्ताव  भी  लागू  किए  गए  हैं  ।

 6.  सामग्री  और  पुर्जों  के  सम्बन्ध  में  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  कि  पर्याप्त  समय  पहले

 खतरे  के  संकेत  दिए  जाएं  ताकि  वैकल्पिक  स्रोतों  का  प्रयोग  किया  जा  सके  और  सामग्री  प्रबन्ध  तथा

 उत्पादन  नियन्त्रण  प्रभागों  में  तमंचा  रियों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 7.  विभिन्‍न  सामग्री  तथा  पुर्जों  के  सम्बन्ध  में  सहायक  उद्योग  स्थापित  करना  ताकि  देश  में

 ही  इनके  स्रोतों  का  विकास  किया  जा  सके  ॥

 8.  कम्पनी  के  पूंजीगत  ढांचे  का  पुनर्गठन  करना  जिसके  अन्तरगत  1-4-72  से  तीन  वर्षों  तक

 की  अवधि  के  लिए  ऋण  की  किश्तों  तथा  उस  पर  ब्याज  की  अदायगी  के  लिए  मोहलत  दी  गई  है  ।

 9.  उपर्युक्त  अभ् यु पायों  के  परिणामस्वरूप  वर्ष  1971-  9 wa मे  क a  ba |  अपनी ने  89  लाख  रु०  का

 लाभ  कमाया  है  ।  आगामी  वर्षों  में  अधिक  लाभ  होने  की  आशा है
 |
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 सरकारी  क्षेत्र  में  छोटी  कार  परियोजना

 2446.  श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :

 श्री  के०  माता  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  छोटी  कार  परियोजना  बनाने  के  बारे  में  जो  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  था  उसे  छोड़  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  कौर  योजना

 आयोग  इस  समय  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा  है  कि  यात्नी  कारों  की  तुलना  में  सार्वजनिक  वाहन

 का  अर्थव्यवस्था  लागत  और  लाभ  कितना  सरकारी  क्षेत्र  की  प्रस्तावित  छोटी  कार

 परियोजना  पर  अन्तिम  निर्णय  इस  जाँच  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद  किया  जाएगा  |

 Crisis  in  Britannia  Engineering  Company  (Wagon  Division)  Due  to

 Non-payment  of  dues  to  Workers

 2447.  Shri  M.  Purty  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  effect  that  the  Britannia

 Engineering  Company  (Wagon  Division)  factory  of  Mokama  (Bihar)  is  passing  through  an

 acute  crisis  at  preSent  as  a  result  of  non-payment  of  arrears  of  pay  and  bonus  to  its  workers

 by  it;

 (b)  if  so,  whether  this  factory  is  being  mismanaged  for  the  last  many  years;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  the  Central  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Raghunatha  Reddy)  :  (a)  to  (c).  The
 State  Government  who  are  principally  concerned  have  asked  the  management  to  pay  the

 workers  their  arrears  of  wages,  bonus  and  all  other  dues  before  effecting  the  closure.

 According  to  the  information  made  available  by  the  Ministry  of  Heavy  Industry,  the

 Company  has  stated  that  the  working  results  of  the  Wagon  Unit  at  Mokameh  had  been

 unfavourable  since  1966-67,  substantial  installed  capacity  had  remained  idle  contributing  to

 recurring  heavy  losses,  and  there  was  complete  lack  of  financial  resources  to  continue  to  run
 the  Wagon  Unit.  It  has  been  decided  to  set  up  an  investigation  Committee  under  the
 Industries  (Development  and  Regulation)  Act  to  look  into  the  affairs  of  this  unit.

 दिल्‍ली  में  ठेका  मजदूरों  को  वेतन  सहित  अवकाश  तथा  चिकित्सा  सहायता  देना

 24458.  श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  संघ  राज्य  दिल्ली  ठेका  मजदूरों  को  वेतन  संहित

 अवकाश  तथा  चिकित्सा  सहायता  जैसी
 सुविधायें

 देने  का  और

 र्
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 यदि  तो  कब  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  E)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  ठेका  श्रम  और  1972  द्वारा  ठेकेदार

 से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वह  ऐसे  प्रत्येक  स्थान  जहाँ  उसने  ठेका  श्रमिक  नियोजित  कर  रखे

 विहित  वस्तुओं  से  सुसज्जित  एक  प्रथमोपचार  बक्से  की  व्यवस्था  करे  और  उसकी  देख-रेख  करे

 इसके  अतिरिक्त  अधिनियम  के  अधीन  निर्मित  नियमावली  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  ठेका

 श्रमिक  उन्हीं  कायम-घंटों  और  अन्य  सेवा-शर्तों
 के  हकदार  होंगे  जिनपर

 प्रतिष्ठान  के  मुख्य  नियोजन  ने  उसी  काम  पर  या  वैसे  ही  काम  पर  श्रमिकों  को  नियोजित  कर

 रखा  att

 बजाज  और  लम्ब्रेटा  स्कूटरों  के  उत्पादन  में  वृद्ध

 2449.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बसपा  और  लम्बरेटा  स्कूटरों

 की  काफी  माँग  है  और  इस  कारण  आवेदनकर्ता  को  8  से  10  ag  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ओर

 कया  उत्पादन  को  4  से  10  गुना  बढ़ा  कर  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  जाँच  की  गई  है  ताकि  प्रतीक्षा

 करने  वाले  आवेदनकर्ता  अपना  न  छोड़

 दोनों  किस्मों  के  स्कूटरों  का  उत्पादन  कितना  और

 क्या  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  नए  कारखाने  बनाए  जा  रहे  हैं  और  यदि

 तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 मारो  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  बजाज  और

 लम्ब्रेटा  स्कूटरों  की  बहुत  अधिक  माँग  है  तथा  प्रतीक्षा  अवधि  अभी  भी  काफी  लम्बी  है  ।  स्कूटरों

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  आवश्यक  अभ्युपेय  किए  गये  हैं  तथा  किए  जा  रहे  हैं  ।

 1972  में  60,000  से  अधिक  स्कूटरों  का  उत्पादन  हुआ  |

 प्रतिबंध  1,00,000  स्कूटर  बनाने  की  क्षमता  का  बहुलांश  सरकारी  अंश धा रिता  वाला

 एक  कारखाना  संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  रहा  है  ।  इसके  अलावा  72,000  स्कूटरों  की

 अतिरिक्त  वार्षिक  क्षमता  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ।  प्रतिवर्ष  5,46,000  स्क  बनाने  के  लिये

 आशय  पत्न  भी  जारी  किए  गये  हैं  ।

 फिएट  कार  के  उत्पादन  का  बढ़ाया  जाना

 2450.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  फिएट  कार  खरीदने  वाले  व्यक्ति  को

 कार  बुक  कराने  की
 तिथि

 से  15  ag  से  18  at  तक  प्रतीक्षा करनी  पड़ती  है  ?  क्या  उत्पादन

 यदि  अधिक  तो  कम  से  कम  15  प्रतिशत  तक  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  और
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 फिएट  कार  का  कुल  वार्षिक  उत्पादन  कितना  अ

 इसके  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  तथा  सरकार  के

 पास  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  31-12-1972  को  प्रीमियर  प्रेजिडेन्ट  कारों  के  लिए  बकाया

 आर्डरों  की  संख्या  54,419  थी  ।  1972  में  13,703  कारों  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  ऐसे  उपाय  किए

 गए  हैं  जिनसे  निर्माता  प्रतिबंध  14,000  कारों  का  निर्माण  करने  की  क्षमता  प्राप्त  कर  सकते

 उत्पादन  स्तर  बढ़ा  कर  18,000  TH  कर  देने  के  लिये  कंपनी  से  प्राप्त  एक  आवेदन  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 पंजाब  के  प्रादेशिक  भाषा  के  समाचार  पतों  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल

 2451.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास
 मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  पंजाब  के  अनेक  प्रादेशिक  भाषा  के  पत्तों  में  कई  सप्ताह  से  हड़ताल

 चल  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 कर्मचारियों  और  नियोक्ताओं  के  आपसी  मतभेदों  को  टूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह  क्या  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  से  (7).  जालंधर  के  12  भाषा

 समाचार  Tat  में  पत्रकारों  और  गैर-श्रमजीवी  पत्रकारों  ने  हाल  ही  में  अपनी  परि लब्धियों  में
 वृद्धि

 की  माँग  के  समर्थन  में  हड़ताल  की  थी  ।  मामला  अनिवार्य  रूप  से  राज्य  क्षेत्राधिकार  में  आता है  ।

 उपलब्ध  हड़ताल  को  राज्य  औद्योगिक  सम्पर्क  तंत्र  के  हस्तक्षेप  के  बाद  जनवरी  9,

 1973  को  वापस  ले  लिया  गया  था  ।  कर्मचारियों  की  परि लब्धियों  में  वृद्धि  की  माँग  को  राज्य

 सरकार  ने  न्याय-निचेय  के  लिए  निर्दिष्ट  किया  है  ।

 हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  भोपाल  के  उत्पादन  में  वृद्ध

 2452.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  प्रथम  छमाही  में  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  भोपाल  के

 उत्पादन  में  55  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 क्या  1972  के  दौरान  के  तैयार  माल  का  उत्पादन  11'65

 करोड़  रुपये  का  जबकि  गत  वर्ष  1971  के  इन्हीं  महीनों  में  यह  उत्पादन  752  करोड़  रुपये

 का  और
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 यदि  तो  उत्पादन  में  निरन्तर  रूप से  इस  विकास  के  जारी  रहने  की

 आशा  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  att

 हाँ  ।

 हाँ  ।

 उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  एल्युमीनियम  फैक्टरी  के  बारे  में  हुई  प्रगति

 2453.  श्री  डी०  के०  पंडा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  कोरापट  जिले  में  एल्यूमीनियम  फैक्ट्री  लगाने  के  लिए  कदम  उठाए

 गए  और

 अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  मास  भारतीय

 नियम  कलकत्ता  को  1974  तक  प्रतिबंध  30,000  टन  ऐल्युमिनियम  धातु  के

 उत्पादन  के  लिए  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  जयपुर  के  निकट  नए  उपक्रम  की  स्थापना  के  लिए

 16  1971  को  औद्योगिक  अनुज्ञप्ति  अनूदित  की  गई  थी  ।

 कम्पनी  ने  यह  बताया  है  कि  उसने  परियोजना  के  लिए  उसे  अनुदत्त  औद्योगिक

 अनुज्ञप्ति  के  कार्यान्वयन  में  पर्याप्त  प्रगति  की  लेकिन  परियोजना  के  सम्पूर्ण  में  विलम्ब  होने  की

 संभावना  है  क्योंकि  रेलवे  द्वारा  अभी  तक  परियोजना  स्थल  पर  अपेक्षित  रेलवे  साइडिंग  की  स्वीकृति

 नहीं  दी  गई  है  ।  कम्पनी  को  यह  भी  आशंका है  कि  नई  परियोजना  पर  विनिहित  की  जाने  वाली  पूँजी

 पर  प्रक्षिप्त  प्रतिफल  पर्याप्त  नहीं  अतः  सरकार  को  ag  अभ्यावेदित  किया  है  कि  अधिकतर

 पूँजी  लागत  से  स्थापित  किए  जाने  वाले  ऐल्युमीनियम  संयंत्र  को  वर्धित  विक्रय-कीमत  और  उत्पादन

 शुल्क  में  रिबेट  जैसे  विशिष्ट  प्रकार  के  प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिए  ।  मामला  सरकार  के
 .

 धीन है

 मऊ  छावनी  के  लिए  जल  सप्लाई  योजना

 2454.  श्री  रणबहादुर  fag:  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  मध्य

 प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  को  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वह  मऊ  के  लिए  जल  सप्लाई

 योजना  हेतु  मऊ  छावनी  द्वारा  भेजी  गई  3'5  लाख  रुपये  की  माँग  को  शीघ्र  स्वीकृति  दे  दें  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  श्रीमन्‌  ।

 इन्दौर  निंदा  जल  सप्लाई  योजना

 2455.  श्री  रणबहादुर  fag  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्दौर  निंदा  जल  सप्लाई  योजना  की  निर्माण  लागत  संबंधी  उनके  मंत्रालय  की

 योजना  की  रुचिमती  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  किया  गया  और
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 यदि  तो  इस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  मध्य  प्रदेश  शासन  ने  रक्षा  मंत्रालय  से  नमंदा  जल

 पूरी  योजना  से  रक्षा  आवश्यकताओं  के  लिए  जल  लेने  के  कारण  उसके  लागत  का  अनुपात  में

 भाग  देने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 जहाँ  तक  सुनिश्चित  वित्तीय  सहभागिता  का  प्रश्न  है  मामला  विचाराधीन  है  ।

 दिल्‍ली  के  कपड़ा  मिलों  में  हड़ताल  के  कारण  हुई  हानि

 2456.  श्री  धर्म राव  अफजलपुरकर  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  27  1972  को  दिल्‍ली  के  पाँच  कपड़ा  मिलों  में  हड़ताल  के  कारण  श्रम  घंटे

 तथा  माल  के  रूप  में  कितनी  हानि  हुई  है  ?

 प्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 उपकरणों  को  प्रमाणित  करने  के  लिए  सेंट्रल  तरफ  एस्टैब्लिशमेंट  फैक्टरी

 2457.  श्री  पी०  के०  देव  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  हमारे  आयुध  कारखानों  द्वारा  उत्पादित  उपकरणों  को  प्रमाणित  करने  हेतु  एक

 सैंट्रल  प्रूफ  एस्टैब्लिशमेंट  फैक्टरी  बनी  हुई

 इस  कारखाने  की  क्षमता  क्या  और

 क्या  इसी  उद्देश्य  के  लिए  अतिरिक्त  कारखाने  खोलने  की  कोई  योजनाएँ  हैं  और  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  जी

 aq  ।  आयुध  कारखानों  द्वारा  उत्पादित  उपकरणों  को  प्रमाणित  करने  के  लिए  मध्य

 प्रदेश  में  एक  सैंट्रल  प्रूफ  एस्टैब्लिशमेंट  चालू  कर  दी  गई

 यह  सुचना  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 जी  ।  ऐसे  उद्देश्यों  के  लिए  कोई  अतिरिक्त  एस्टैब्लिशमेंट  खोलने  की

 इस  समय  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 चीन  द्वारा  दास्तों  के  निर्माण  में  वृद्धि

 2458,  श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :

 श्री  के०  मानना  :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  गत  दो  वर्षों  से  चीन  में  शस्त्रों  का  उत्पादन  अधिक  और

 at  ज
 ननकी  पन्न T  रहा अत्यधिक  आधुनिक  हो
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  चीन  द्वारा  बनाये  गये  इस  शस्त्र  भंडार  के  भारत  पर

 पड़ने  वाले  प्रभाव  का  अध्ययन  कर  और

 इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  या  की

 जाने  वाली  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  श्रीमन्‌  |

 कौर  सरकार  को  इन  पड़ने  वाले  प्रभावों  की  जानकारी है  ।  हमारी  अपनी

 योजनाओं  तथा  तैयारियों  का  पुनरीक्षण  करते  समय  इनको  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 लौह  अयस्क  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि

 2459,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  करोड़  की  राशि  वाली  लौह  वयस्क  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  की  60

 प्रतिशत  से  अधिक  की  राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 इस  निधि  का  पण  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ
 :  कच्चा  लोहा  ख़ान  श्रम  कल्याण  निधि

 के  लिए  1-10-1963  से  लेकर  wafer  उपकर  की  लगभग  616  लाख  रुपये  की  कुल  राशि  में

 58  प्रतिशत  का  इस  समय  तक  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  प्रारम्भ  में  कल्याण  योजनाओं  पर  व्यय  करने  की  प्रगति  धीमी  थी  ।  तथा

 प्रारूप  कल्याण  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देने  के  व्यय  की  गति  पर्याप्त  रूप  में  1963-64

 के  दौरान  3°67  लाख  रुपये  से  1971-72  के  दौरान  68°35  लाख  रुपये  बढ़  गई  है  ।  तीन  केन्द्रीय

 अस्पताल  मंजूर  किए  गए  हैं  और  इन  पर  किये  जाने  वाले  व्यय  के  कल्याण  संगठन  का  alas

 व्यय  उपकर  से  प्राप्त  होने  वाली  वार्षिक  आय  के  बराबर  हो  जाएगा  |

 at  और  ग्सि  श्रेणियों  में  वर्गीकृत  विदेशों  में  कार्य  करने  वाले

 कर्मचारियों  को  दी  जा  रही  सुविधाएँ

 2460.  प्रो ०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेश  मंत्रालय  में  कार्य  करने  वाले  कर्मचारी  के  लिए  और  इसी  श्रेणियों

 में  वर्गीकृत  देशों  के  नाम  क्या  और

 कर्मचारियों  को  प्रत्येक  श्रेणी  में  सुविधाओं  सहित  भत्ते  और  कार्यविधि  क्या  प्रदान

 को  गई  है  ?
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ]

 1.  प्रतिनिधिक  वर्ग  के  सभी  अधिकारियों  के  लिए  सभी  जगहों  पर  कार्य-अवधि  तीन

 ag  सिवाय  उन  ग  की  जगहों  के  जिन्हें  संलग्न  विवरण  में  (*)  का  चिह्न  लगाकर  दिखाया  गया

 है  और  जहाँ  कार्य-अवधि  सामान्यतया  2  वर्ष है  ।  अन्य  वर्ग  के  अधिकारियों  के  लिए  क ह  और  खर

 वर्ग  की  जगहों  की  कार्य-अवधि  3  वर्ष  है  और  ग  वर्ग  की  जगहों  की  दो  वर्ष  ।

 2.  भारत  में  मिलने  वाले  वेतन  शामिल  के  अलावा  विदेश  में  सेवारत

 कर्मचारी  निम्नलिखित  सुविधाओं  के  हक़दार

 (i)  विदेश  जो  हर  जगह  के  रहन-सहन  के  श  के  अनुसार  अलग-अलग

 (ii)  दो  बच्चों  के  लिए  पढ़ाई  भत्ता  जो  विदेश  में  पढ़ने  वाले  बच्चों  को  150  Ro

 माह  प्रति  बच्चे  की  दर  से  और  भारत  में  पढ़ले  वाले  बच्चों  को  80  रु०

 माह  की  दर  से  दिया  जाता  है  ।

 (ii)  पहली  पोस्टिंग  के  समय  वस्त्रादि  के  लिए  भत्ता  मिलता  है  जो  बाद  में  विदेश

 की  सेवा  के  लिए  आवश्यक  अतिरिक्त  कपड़ों  के  खर्चे  को  पुरा  करने  के  लिए

 पुननंवीकृत  किया  जाता  है  और  कुछ  विशेष  स्टेशनों  के  जहाँ  बहुत  अधिक

 सर्दी  के  कारण  विशेष  कपड़ों  की  आवश्यकता  होती  विशेष  वस्त्रादि  भत्ता

 दिया  जाता  है  ।

 3.  विदेश  में  सेवारत  कर्मचारियों  को  दी  जनने  वाली  सुविधाएँ  संक्षेप  में  नीचे  लिखे

 अनुसार

 (i)  निःशुल्क  सुसज्जित

 (ii)  सहा यी कृत  चिकित्सा  सेवा  के  अधीन  चिकित्सा

 (iii)  छुट्टियों  के  दौरान  वर्ष  में  एक  बार  दो  बच्चों  को  माता-पिता  के  पास  आने-जाने

 के  लिए  छुट्टी  मार्ग

 (iv)  अधिकारियों  और  उनके  परिवारों  को  दो  वर्ष  में  एक  बार  भारत  की  यात्रा  के

 लिए  मागं

 (४)  विदेश  सेवा  के  लिए  50  प्रतिशत  अतिरिक्त  छुट्टी  ।

 4.  (i)  विशेष  रियायत  के  रूप  वग  की  जगहों  पर  नियुक्त  प्रतिनिधिक  वर्ग  के

 अधिकारी  18  माह  वहाँ  पूरे  करने  पर  भारत  में  गृह-अवकाश  पर  आते  समय

 मार्ग-व्यय  पाने  के  हक़दार  हैं  |

 (ii)  हनोई  और  aaa  में  सेवारत  कर्मचारियों  को  विश्राम  एवं  मनोरंजन  के  लिए

 वर्ष  में  एक  बार  सरकारी  ad  पर  बैंकाक  आने-जाने  का  ad  मिलता  है  ।
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 विक्टोरिया  क्रास  विजेताओं  और  परम  वीर  चक्र  विजेताओं  के  ग्रामों  को

 आदश  ग्राम  घोषित  किया  जाना

 2461.  Sto  नारायण  चन्द  पाराशर :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  है  कि  देश  के  उच्चतम  शौय

 विक्टोरिया  क्रास  और  परम  वीर  am  विजेताओं  के  ग्रामों  को  आदश  ग्राम  घोषित  किया  जाये

 क्या  इस  बारे  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  Ho  बी०  पटनायक )  से  देश  में  विक्टोरिया

 क्रास  और  परमवीर  चक्  विजेताओं  के  ग्रामों  को  आदर्श  ग्राम  घोषित  करने  के  लिए  हाल  ही  में

 एक  सुझाव  प्राप्त  हुआ  है  और  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 रक्षा  सेना  के  कार्मिकों  को  पेंशन  में  विधि

 2462.  श्री  समर  गुह

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 Far  सरकार  ने  सेवा-निमित्त  होने  वाले  तीनों  रक्षा  सेनाध्यक्षों  द्वारा  गत

 पेंशन  ने  का  निर्णय  किया पाकिस्तान  युद्ध  के  दौरान  की  गई  सेवाओं  को  देखते  हुए  उन्हें  बढ़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  गत  युद्ध  में  अपने  प्राणों  की  आहूति  देने  वाले  रक्षा  सेवाओं  के  सैनिकों  और

 अधिका  रियों  के  देशभक्तिपूर्ण  साहस  को  देखते  हुए  उनके  परिवारों  को  भी  ऐसे  हीਂ  लाभ  देने  के

 लिए  कदम  उठाए  गए  हैं

 क्या  सरकार  ने  पिछले  युद्ध  के  दौरान  उन  सभी  कैडेटों  और  अधिकारियों

 द्वारा  की  गई  सेवाओं  की  भी  सराहना  की  जिन्होंने  अपने  तीनों  सेनाध्यक्षों  के  आदेशों  को  कार्य

 feat  करने  में  प्रशंसनीय  साहस  कौर

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  सैनिकों  और  अधिकारियों  द्वारा

 अपील  सेवाओं  के  संबंध  में  सरकार  की  भेद-भाव  पूर्ण  नीति  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  श्री मन  |  फील्ड  मार्शल  एस०  एच ०  एफ०  जे ०

 मानेकशा  के  मामले  में  सरकार  ने  निणंय  किया  है  कि  चीफ  आफ  आर्मी  स्टाफ  का  पद  छोड़ने  पर

 वह  भा जीवन  gay  में  बने  रहेंगे  तथा  उन्हें  1600  रुपए  प्रति  माह  की  दर  से  विशेष  वेतन

 स्वीकार  किया  जायगा  जिसमें  1200  रुपए  वह  भी  शामिल  होंगे  जो  उन्हें  चीफ  आफ  आर्मी  स्टाफ
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 के  रूप  में  सेवा  निवृत  होने  पर  पेंशन  के  रूप  में  उपस्थित  हुए  हैं  ।  एडमिरल  एस०  एम०  नन्दा  तथा

 एयर  चीफ  मिशेल  पी०  सी०  लाल  को  1200  रुपए  प्रति  माह  की  सामान्य  पेंशन  के  अतिरिक्त

 300  रुपए  प्रति  माह  अतिरिक्त  पेंशन  मंजूर  की  गई  है  ।

 जी  श  ।  यह  निर्णय  पहले  ही  1972  में  कर  लिया  गया  था  कि  उन

 रक्षा  सेवाओं  में  सैनिकों  तथा  अफसरों  को  जिन्होंने  गत  युद्ध  में  जीवन  बलिदान  कर  दिया  उन्हें

 मंत्रालय  पत्न  सख्या  दिनांक  24  1971  में  दिए  गए  उदार  पेंशन

 अवाडं  मंजूर  किए  जाएँ  ।

 क ेक्रिया डैनों  तथा  अफसरों  के  द्वारा  की  गई  सेवाओं  को तथा  सब  अन्य

 मान्यता  देते  हुए  निम्नलिखित  मेडल  age  किए  गए

 (1)  संग्राम  मेडल

 (2)  पूर्वी  स्टार

 (4)  पश्चिमी  स्टार

 न  अफसरों  तथा  जवानों  को  जिन्होंने  महान  साहस  प्रदर्शित  किया  है  या  जिन्होंने  महान्‌

 सेवा  की  उन्हें  तथा  अन्य  पुरस्कार  प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 सरकार  ने  जवानों  तथा  अफसरों  के  द्वारा  की  गई  सेवा  के  लिए  कोई  भी  भेद-भाव

 किया  है  ।

 बंगला  देश  के  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  भारतीय  सेना  को  भुमिका  का  इतिहास

 2463.  श्री  समर  गृह  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 बंगला  देश  के  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  भारतीय  सेना  द्वारा  अदा  की  गई  भूमिका  का

 इतिहास  लिखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  यह  ara  किस  इतिहासकार  को  सौंपा  गया  है  ?

 tat  संती  जगजीवन  राम  :  तथा  रक्षा  मंत्रालय  ने  अनेकों  पत्रकारों  तथा

 लेखकों  को  बंगला  देश  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  हमारी
 रक्षा  सेनाओं  के  द्वारा  अदा  की  गई  भूमिका

 के  संबंध  में  पुस्तकें  लिखने  के  लिए  सहायता दी
 निकट  भविष्य  में  ही  राष्ट्रीय  रक्षा  कालेज  के

 तत्वावधान  में  1971  के  भारत-पाकिस्तान  युद्ध के  संबंध  में  एक  प्रकाशन  निकालने  का  भी

 प्रस्ताव है  ।

 1971  की  सैनिक  संक्रियाओं  के  संबंध  में  प्राधिकृत  रूप  से  विवरण  प्रकाशित  होने  में  कुछ

 समय  लगेगा  ।  रक्षा  मंत्रालय  का  ऐतिहासिक  अनुभाग  उन  यूनिटों  तथा  वि रचनाओं  से  जिन्होंने

 संक्रिया  में  भाग  लिया  संबंधित  सामग्री  एकत्रित  करने  में  व्यस्त  है  ।  यथा  समय  सरकार  किसी  श्रेष्ठ

 भारतीय  इतिहासकार  माननीय  सदस्य  के  द्वारा  बताई  गई  अवधि  के  सेनिक  इतिहास  की

 रचना  के  सहयोजित  करने  का  विचार  करेगी  ।
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 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  |  य  इंजीनियरों  तथा  डिजाइन  ब्यूरो  से

 परामशंदाली  सेवा  प्राप्त  करना

 2464.  श्री  ato  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  दूसरे  चरण  को  पुरा  करने  और  इसमें  और  विस्तार

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  इंजीनियरी  तथा  डिजाइन  ब्यूरो  के  पास  परामर्श  देने के  लिये  पर्याप्त  विशिष्ट

 जानकारी  और

 यदि  तो  बोकारो  के  दूसरे  चरण  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  इंजी  नियमों

 तथा  डिजाइन  ब्यूरो  से  fara  किसी  परामशंदाता  को  नियुक्त  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्नालय  में  उपमंत्री  सुबोध  gaat)  :  और  यद्यपि

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  प्रथम  चरण  के  लिए  प्रमुख  सलाहकार  रूसी  कुछ  परामशंदात्री

 काय  एक  भारतीय  परामशंदात्री  संगठन  को  पौंपा  गया  है  ।  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  और  इस

 संगठन  के  बीच  हुए  करार  में  इस  संगठन  को  40  लाख  टन  इस्पात  पिंड  वार्षिक  क्षमता  तक

 कारखाने  के  विस्तार  में  संबंधी  काय  के  लिए  इनका  लगातार  सहयोग  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  है  |

 तदनुसार  भारतीय  परामशंदात्नी  संगठन  को  वही  काम  सौंपे  गये  हैं  जो  ag  प्रथम  चरण  के  लिए  करते

 रहे  हैं  जबकि  सोवियत  परामशंदाताओं  के  कार्य  केन्द्रीय  इंजीनियरी  और  रूपांकन  ब्यूरो  को  सौंपे

 गये  हैं  ।

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  को  दूसरी  और  तीसरी  मन  भट्टी

 के  पुरा  होने  संबंधी  काय  को  प्रगति

 2465.  श्री  आर०  पी०  उलनबी :

 श्री  सी०  जनार्दन  :

 क्या  और  खान  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  की  दूसरी  धमन  weet  का  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  कितना  कार्य  पुरा  हो  चुका

 उस  भट्टी  में  ढाँचे  संबंधी  कार्य  में  तथा  उपकरण  लगाने  के  कार्य  में  अब  तक  कितनी

 प्रगति  हुई

 बोकारो  की  तीसरी  भट्टी  के  निर्माण  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 बोकारो
 इस्पात

 संयंत्र  के  प्रथम  चरण  में  दूसरी  तथा  तीसरी  भट्टी  के  पुरा  करने  और

 चालू  करने  में  कुल  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  दूसरी  मन  भट्टी  का

 लगभग  90%  सिविल  कार्य  पूरा  हो  गया  है  और  केवल  लगभग  5,500  घन  मीटर  कंक्रीट  डालने

 का  काम  होना  बाकी  है  ।

 ढाँचे  खड़े  करने  का  46%  और  उपकरण  लगाने  का  38%  कार्य  पुरा  हो  चुका  है  |

 तीसरी  ana  भट्टी  का  90%  सिविल  कार्य  पुरा  हो  चुका

 लगभग  32  करोड़  रु०  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  रामगढ़  स्थित  कोयला  खानों  से

 कोयले  का  उत्पादन

 2466.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  30  1972  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2440  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  की  रामगढ़  स्थित  कोयला  खानों  से  कोयले  का  वास्तविक  खनन  प्रारंभ  करने  की  समयावधि

 कया  है  और  कोयले  का  अनुमानित  उत्पादन  कितना  होगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  यह  आशा  की  जाती  है  कि

 माध्यमिक  कोक कारी  कोयला  की  उपलब्ध  राशियों  वाली  रामगढ़  1  और  | है |  खानों  से  1975-76  तक

 उत्पादन  आरंभ  जब  लगभग  4'50  लाख  टन  का  उत्पादन  होगा  ।  1978-79  TH  उत्पादन

 लगभग  16°50  लाख  टन  तक  पहुँच  जाएगा  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  गर  कोककारी  कोयला

 की  उपलब्ध  राशियों  वाली  रामगढ़  111  खान  से  1977-78  तक  उत्पादन  आरंभ  होगा  जब  लगभग

 1:50  लाख  टन  का  उत्पादन  होगा  ।  कोयला  खान  से  1978-79  तक  2°50  लाख  टन  का  उत्पादन

 होगा  |

 बिहार  में  खनिज  निक्षेप

 2467.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  30  1972  के  अतारांकित

 प्रश्न
 संख्या

 2549  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिन  खनिज  पदार्थों  का  पता  लगाया  जा  चुका  है  उनका  खनन  हो  गया  है  और

 वास्तव  में  कितने  खनिज  पदार्थ  का  खनन  हो  गया  है  अथवा  निकट  भविष्य  में  किया  जाना  है  |

 क्यों  उत्तर  बिहार  आरटिरियल  पट्टी  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  अथवा  किया

 जा  रहा  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  वह  सीमा  जिस  तक

 पहले  ही  समावेशित  खनिजों  का  वास्तविक  खनन  किया  गया  है  अथवा  निकट  भविष्य  में  वास्तविक

 खनन  किया  जाना  नीचे  उप दर्शित
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 1.  राखा  प्रावस्था  एक  :  राखा  खण्ड  से  1975  तक  प्रतिदिन  1000  टन  तार  अयस्क
 के

 उत्पादन  के  लिए  प्रायोजना  स्वीकृत  की  गई  है  ।  इसका  कार्यान्वयन  हो  रहा  है  ।

 2.  राखा  प्रावस्था  दो  :  रोअन-सिद्धेश्वर  खण्ड  से  ताम्र  अयस्क  के  उत्पादन  के  बारे  में

 साध्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  कनाडा  के  विशेषज्ञों  नियुक्त  किया  गया  है  ।  रिपोर्ट  की

 अगले  6-8  मासों  की  कालावधि  में  तैयार  हो  जाने  की  संभावना  है  |

 3.  भारतीय  ताम्र  निगम  के  सुरक्षा  खान  की  प्रतिदिन  400  टन  से  4000  टन  तक  ताखर

 अयस्क  के  उत्पादन  की  विस्तार  प्रायोजना  विचाराधीन  है  ।

 4.  भारत  क्षेत्र  के  चुनाव  को  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  अपेक्षाओं  की  पूति  करने  के  लिए

 विकसित  किया  जा  रहा  है  ।

 पग 1.0 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सवाल  ने  प्लम्स

 कौर  दरभंगा  जिलों  के  भागों  में  भूतल जल  अन्वेषण  PN  लु  और  इन  क्षेत्रों  की  भतलजल  सम्भाव्यता

 निर्धारित  हो  चुकी  समावेशी  नलकुप  संगठन  ने  भी  इस  क्षेत्र  में  भूतल जल  लिए  समन् वेषण

 किया है

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  माध्यम  से  टिन  प्ले corr
 ६  है  प्  |  का  आयात  किया  जाना

 2468.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी
 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  जबसे  टिन  प्लेटों  का  आयात  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  माध्यम  से  करना

 आरम्भ  किया  गया  है  तभी  से  कुछ  टिन  प्लेट  निर्माता  इस  प्रणाली  के  विरोध  में  आन्दोलन  कर

 रहे
 हैं

 तथा  सरकार  से  यह  अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि  उनका  आयात  पहले  की  भाँति  राज्य  व्यापार

 निगम  के  माध्यम  से  कराया

 यदि  तो  माध्यम  के  परिवर्तन  के  क्या  हैं  तथा  निर्माताओं  को  किन  आधारों

 पर  वर्तमान  व्यवस्था  कम  लाभप्रद  तथा  कम  प्रभावकारी  प्रतीत  हो  रही  और

 क्या  वर्तमान  प्रणाली  के  अंतगर्त  टिन  प्लेटों  का  उपयोग  करने  वालों  को  हिन्दुस्तान
 स्टील  लिमिटेड  के  आयात  में  से  आवश्यक  टिन  प्लेटों  की  सप्लाई  की  जाएंगी  जबकि  पुर्व  व्यवस्था

 के  अनुसार  राज्य  व्यापार  निगम  से  प्राप्त  अधिकार  के  अन्तर्गत  वे  आवश्यक  टिन  प्लेटों  का  स्वयं
 आयात  कर  सकते  थे  और  क्या  इस  प्रकार  सीधा  आयात  का  दुरुपयोग  करने  के  मामलों  की  सरकार
 को  कोई  सूचना  मिली  और  यदि  तो  क्या  वर्तमान  प्रणाली  के  अन्तर्गत  इसको  दूर  किया

 जाएगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सबोध  :  ya  (a pst  है  ).  1  1970
 से  लेकर  ato  टी०  एस०  सी०  (  ओपन  टॉप  सैनिटरी  क्वालिटी  की  टिन  प्लेट  क  आयात
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 ह  लि  —

 हिन्दुस्तान  स्टील  लीं  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  ।  अन्य  प्राइम  टिन  प्लेटों  और  वेस्ट  वेस्ट

 टिन  प्लेट  का  आयात  1  1972  से  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  माध्यम  से  किया  जाने  लगा

 था  वर्तमान  प्रणाली  के  अंतगर्त  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  की  पति  उनके  रिलीज  आइेंरों

 पर  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।  टिन  प्लेट  का  आयात  कभी  भी  राज्य

 व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  नहीं  किया  गया  |

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  से  ato  टी०  एस०  सी०  और  सामान्य  किस्म  की  टिन

 प्लेटों  के  आयात  करने  के  विरोध  में  कोई  विशिष्ट  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  परन्तु  टिन  प्लेट  फेब्रिकेशन

 एसोसिएशन  से  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  द्वारा  वेस्ट  वेस्ट  टिन  प्लेट  के  आयात  के  बारे  में

 कुछ  अभ्यावेदन  मिले  एसोसिएशन  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  इस  मद  का  आयात  किसी

 माध्यम  से  ही  किया  जाना  है  तो  वे  इसे  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  करना  बेहतर  समझते

 हैं  जिसके  लिए  उसे  व्यापार  एक  निर्देश  दिया  जाए  कि  वह  2'5%  सामान्य  स्विस

 चाजे  के  रूप  में  वसूल  करके  प्राधिकार  पत्न  जारी  कर  दे  ताकि  एकक  स्वेच्छा  से  शाख-पत्र  खोल

 सकें  और  और  अपनी-अपनी  आवश्यकतानुसार  सामान  का  सीधे  आयात  कर  सकें  ।  इससे

 करण  वस्तुतः  समाप्त  हो  जाएगा  ।  अभ्यावेदनों  की  जाँच  की  गई  थी  परन्तु  वे  स्वीकार  नहीं  किए

 जा  सकते  थे  ।  बड़े  उपभोक्ताओं  अर्थात  टी  चेस्ट  फीलिंग्स  निर्माताओं  आदि  से  कोई  अभ्यावेदन

 नहीं  मिले हैं  ।

 सीघे  आयात  से  होने  वाली  विभिन्‍न  हानियों  और  विदेशी  बाजारों  में  भारतीय  क्रेताओं  में

 आपसी  होड़  से  बचने  के  लिए  और  थोक  खरीद  तथा  परिवहन  के  लाभ  उठाने  के  लिए  सरकार  ने

 माध्यमीकरण  की  नीति  अपनाई  है  ।  आयातित  माल  का  चाहे  उस  का  आयात  सीधे  अथवा  माध्यम

 अभिकरणों  के  जरिये  किया  गया  दुरुपयोग  किए  जाने  की  हालत  में  आई०  टी ०  सी ०  नियमों  में

 सख्त  जुर्माने/सजा  की  व्यवस्था  है  ।

 Central  Hospitals  for  Iron  Ore  Mine  Workers

 2469.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  :  Will  the  iV M  inister  of  abour  and  Rehabilitation  be
 pleased  to  state

 mun  ren  tra)  1
 (a)  the  scheme  for  Government  to  set  Up  Clilia  1  hospitals  in  various  areas  for  the

 workers  of  iron  ore  mines;  and

 (b)  the  time  by  which  the  central  hospital  in  Goa  whose  foundation  stone  was  laid
 by  him  in  January,  1972  would  start  functioning  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Ragunatha  Reddy)  :  (a)  The  intention
 is  to  set  up  for  the  present  one  Central  Hospital  each  in  the  iron  ore  producing  region  of
 Orissa,  Mysore,  Bihar  and  Goa,  to  provide  medical  facilities  to  the  workers  and  their  families.

 (b)  The  hospital  is  likely  to  start  functioning  towards  the  end  of  this  year,  by  which
 time  the  work  of  construction  of  the  hospital  and  ancilliary  buildings  and  the  staff  quarters
 is  expected  to  be  completed.

 शफ
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 Implementation  of  Iron  Ore  Mines  Labour  Welfare  (९88  Act,  1970

 2470.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  ‘Lok  Khadan  Shramik  Sanshodhan  Adhiniam,  1970  [Iron
 Ore  Mines  Labour  Welfare  Cess  (Amendment)  Act,  1970]  is  not  being  enforced  because

 Central  Cess  Department  is  hesitating  to  collect  this  welfare  levy;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Raghunatha  Reddy):  (a)  and  (b)  The

 revised  procedure  envisaged  in  the  Act  provides  for  collection  of  cess  on  all  Iron  Ore  produ-
 ced  in  any  mine—

 (a)  as  a  duty  of  customs,  where  such  iron  ore  is  exported,  or

 (b)  as  a  duty  of  excise,  where  such  iron  ore  is  sold  or  otherwise  disposed  of  to  the

 occupier  of  any  metallurigical  factory  or  is  used  by  the  owner  of  the  mine  for  any  purpose.

 The  details  of  the  revised  procedure  are  being  finalised  in  consultation  with  the

 Excise  authorities.  In  the  meantime  the  cess  continues  to  be  collected  under  the  existing

 procedure.

 Posts  of  Doctors  Lying  Vacant  in  Hospitals  and  Dispensaries
 for  Welfare  of  Coal  and  Mica  Mine  Workers

 2471.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  posts  of  doctors  in  various  grades,  which  are  lying  vacant  in  the

 hospitals  and  dispensaries  functioning  for  the  welfare  of  coal  and  mica  mine  workers  and
 since  then  posts  are  lying  vacant;

 (b)  the  number  of  doctors  who  are  working  on  ad  hoc  basis  and  since  when;

 (c)  the  number  in  which  Government  propose  to  meet  the  shortage  of  doctors;  and

 (d)  the  manner  in  which  the  workers  are  being  given  proper  treatment  in  the
 absence  of  a  large  number  of  doctors  therein  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Ragunatha  eddy)  :  (a)  The  follow-

 ing  effective  posts  are  lying  vacant

 Coal  Mines  Labour  Welfare  Fund

 Date  of No.  of  clea  Remarks

 vacanc  vacancy
 ee  ee  लाएगा  AS

 Supertime  Grade  II  10-2-71  A  doctor  has  accepted
 (Rs.  1300-1800)  the  offer  and  is  expected

 to  join  shortly.
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 No.  of  clear  Date  of  Remarks

 vacancy  vacancy
 ee  re  re  ey  ns  ण  वाण

 Specialists’  Grade  12  Information

 (Rs.  600-1300)  is  being
 collected.

 G.  D.  O.  Grade  I  12  —do—

 (Rs.  450-1250)

 G.  D.  O.  Grade  II  17  do—

 (Rs.  350-900)

 Mica  Mines  Labour  Welfare  Fund

 Specialists’  Grade  2  —do—  Posts  already  adver-

 tised  by  the  U.  C.

 G.  D.  O.  Grade  I  —do—  Efforts  being  made  to

 fil  up  the  post  on

 ad  hoc  basis.

 (6)  Coal  Mines  Labour  Welfare  Fund

 Supertime  Grade  II  22-9-71

 Specialists’  Grade  12-7-71

 25-2-72

 G.  D.  O.  Grade  I  1-1-71

 G.  D.  O.  Grade  हैं  14  24-3-70

 4-9-70

 21-12-70
 18-9-70

 15-2-71

 16-3-71
 10-5-71

 8-11-71

 22-11-71  (2  posts)
 3-12-71

 10-12-71  (2  posts)
 3-4-72

 Mica  Mines  Labour  Welfare  Fund

 G.  D.  O.  Grade  II  8  9-4-69

 26-4-69
 1-2-71

 9.9-69

 22-12-69
 20-1-71

 3-9-7]
 28-2-72

 (c)  The  posts  are  included  in  the  Central  Health  Service  Cadre  which  is  controlled

 by  the  Department  of  Health.  That  Department  has  posted  a  number  of  doctors  to  these

 Organisations.  If  most  of  them  join,  the  position  is  likely  to  improve.
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 (d)  No  patient  is  left  unattended.  The  work  is  amongst  the  doctors

 available  in  the  Hospitals  and  dispensaries.

 Visit  by  Foreign  Minister  of  Egypt

 2472.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Foreign  Minister  of  Egypt  visited  India  recently;

 (b)  the  gist  of  the  talk  held  with  him  in  regard  to  relations  between  India  and

 Egypt;  and

 (c)  whether  any  talks  were  also  held  in  regard  to  Arab—Israel  relations,  and  ह  so,
 the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh) :
 (a)  The  Foreign  Minister  of  the  Arab  Republic  of  Egypt,  H. E.  Dr.  Mohamed  Hassan
 El  Zayyat  arrived  this  morning  on  a  friendly  visit  and  to  exchange  views  on  a  number  of

 issues  of  Common  interest.

 (b)  and  (c).  Do  not  yet  arise.

 Foreign  Minister’s  visit  to  Kuwait

 2473.  Shri  11% Chi. न  Kumar  Shastri  :  इइ
 ill  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  outcome  of  his  recent  visit  to  Kuwait;

 (b)  whether  any  agreement  for  co-operation  between  the  two  countries  was  arrived

 at;  and

 (c)  is  so,  the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh):

 (a)  to  (b).  This  visit  has  led  to  a  good  measure  of  understanding  in  political,  economic  and

 cultural  fields  between  the  State  of  Kuwait  and  India.

 An  Inter-Governmental  Joint  Committee  at  the  official  level  has  been  established  for
 economic  and  technical  co-operation.  A  cultural  exchange  programme  will  be  elaborated  and

 delegations  will  be  exchanged  on  economic  and  technical  matters

 खेतिहर  श्रमिकों  की  मजूरी  का  पुनरीक्षण

 2474.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :

 श्री  एम०  क़यामत  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 आँध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  राज्यों  में  खेतिहर  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजूरी  का

 पुनरीक्षण  कब  किया  गया
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 कितनी  मजुरी  नियत  की  गई  और

 राज्यों  में  विंमान  मजूरी  दरें  क्या  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  संती  रघुनाथ  :
 से  सुचना  एकत्र  को  जा

 रही है  ।

 एशिया  की  सामूहिक  सुरक्षा  के  बारे  में  रूस  के  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार

 2475.  श्री  रामसहाय  पाण्डे  :

 श्री  डी०  पी०  जडेजा  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 क्या  एशिया  की  सामूहिक  सुरक्षा  व्यवस्था  के  बारे  में  रूस  के  प्रस्ताव  पर  आगे  और

 बातचीत  हुई

 यदि  तो  उसका  सारांश  कया  और

 इस  प्रस्ताव  को  किसी  रूप  में  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई  पहल  की
 गई  है

 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  जी  हाँ  ।

 हमारे  साथ  बातचीत  में  सोवियत  पक्ष  ने  बताया  हैं  कि  एशिया  में  सामूहिक  सुरक्षा

 के  उनके  प्रस्ताव  का  आधार  निम्नलिखित  सामान्य  सिद्धांत  हैं  :

 (1)  बल  प्रयोग  अथवा  बल  प्रयोग  की  धमकी  का

 (2)  राज्यों  को  प्रभुसत्ता  का  समादर

 (3)  सीमाओं  की  अनुल्लंघनी यता

 (4)  आंतरिक  मामलों  में  अ-हस्तक्षेप

 (5)  पूर्ण  समानता  आपसी
 हित

 पर  आधारित  चहुंमुखी  सहकारिता  का  व्यापक

 विकास  ॥

 हमारी  दृष्टि  में  यह  क्षेत्र  के  देशों  पर  निर्भर  करता  है  कि  वे  इस  विषय  से  संबद्ध

 विभिन्‍न  विचारों  पर  बातचीत  करें  और  एक-दूसरे  से  सलाह-मशविरा  करके  ऐसे  रास्ते  निकालें  और

 साधन  जुटाएं  जिससे  कि  उनकी  स्वाधीनता  और  प्रभुसत्ता  सुरक्षित  रह  सके  और  उनमें  आपस  में

 सहयोग  की  भावना  मजबूत  हो  सके  ।

 Resolution  on  Bonus  Passed  at  A.I.  T.  U.  Conference  at  Calcutta

 2476.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  29th  Conference  of  the  All  India  ade  Union  Congress  had  been

 held  in  Bankim  Mukherjee  Nagar  in  Calcutta  from  the  30  January  to  the  4th  Februaty,

 1973;
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 (b)  wheth  प्रा  rac i  Tt)  olution  on  the  demand  for  bonus  was  also  passed  in  the  said  Con-

 ference;  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Raghunatha  Reddy)  (a)  Yes,

 (b)  Yes.  The  resolution  demands  that.

 (i)  The  Government  should  forthwith  accept  the  recommendations  unanimously  made

 by  the  representatives  of  the  AITUC,  INTUC  and  HMS  providing  for  bonus  to
 all  wage  and  salary  earners  in  all  areas  of  employment;

 (ii)  The  bonus  review  committee  should  recommend  a  new  formula  based  on  calcula-
 tion  of  bonus  on  gross  profits  minus  depreciation,  witha  percentage  of  the
 remainder  being  allocated  as  bonus,  with  a  statutory  minimum  of  8°33%  and

 with  no  ceiling;

 (iii)  The  invidious  clauses  regarding  exclusion  of  new  undertakings  for  five  years
 be  removed;

 (iv)  The  entire  bonus  be  paid  in  cash;  and

 (v)  The  provision  regarding  8-33°%  minimum  bonus  be  made  permanent  and  not
 limited  to  one  year

 only.

 (c)  The  suggestions  have  been  noted.

 कुसुमा  रिफ्रैक्टरी  प्राइवेट  लिमिटेड  को  अधिकार  सें  लेना

 2477.  श्री  रामावतार  वास्ती  :  क्या  इस्पात  और  खान  Tat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुसुमा  रिफ्रैक्टरीज  प्राइवेट  लिमिटेड  बिहार  में  कुसुमा  स्थित  अपने  रिफ्रैक्टरी

 संयंत्र  को  अधिकार  में  लेने  के  आदेश  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  दी

 क्या  उच्च  न्यायालय  ने  कोयला  खान  प्राधिकरण  के  कस्टोडियन  जनरल  को  उक्त

 संयंत्र  को  अपने  अधिकार  में  न  लेने  के  लिए  अंतरिम  रोकादेश  जारी  किए

 यदि  तो  कम्पनी  ने  किस  आधार  पर  संयंत्र  को  अधिकार  में  लेने  के  आदेश  को

 चुनौती  दी  भौर

 क्या  इस  प्रकार  अधिकार  में  लेने  के  उपायों  पर  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  पर  रोक

 लगाने  के  लिए  कोई  आवश्यक  विधान  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  हाँ  ।

 हाँ  ।

 कम्पनी  ने  निम्नलिखित  कारणों  से  संयंत्र  के  प्रबंध  ग्रहण  को
 चुनौती
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 (1)  कम्पनी  का  गतिरोधी  कोयला  खान  1973  में

 परिभाषित  ‘ara’  नहीं  है  ।'

 (2)  संयंत्र  फैक्टरी  1948  के  अधीन  फैक्टरी  के  रूप  में  रजिस्ट्रीकृत  है  ।

 (2)  संयंत्र  के  कम कार  कोयला  खान  भविष्य  निधि  के  सदस्य  नहीं  इसके

 उनके  मामलों  में  न  तो  बोनस  प्रायोजना  1948  के  उपबंध  और  न  ही

 कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  1947  के  उपबंध  लागु  होते  हैं  ।

 (4)  कोयला  खान  1973  की  अनुसूची  में  गलनरोधी  या

 इस  कम्पनी  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 पंजाब  में  हु सनी वाला  और  वागाह  सीमा  पर  पाकिस्तान  के

 साथ  यातायात  खोलने  का  प्रस्ताव

 2478.  श्री  रामावतार  दिखती  :

 श्री  पी०  वेक्टासुब्बया  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  केन्द्र
 से  हुसैनी वाला  और  ame  सीमा  पर  भारत  और

 पाकिस्तान  के  बीच  यात्री  और  व्यापार  यातायात  खोलने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 fade  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  और  शिमला  करार  के

 पैरा  3  पर  पाकिस्तान  के  साथ  जब  बातचीत  होगी  तब  सीमांत  जाँच  चौकियाँ  खोलने  के  प्रश्न  पर

 विचार-विमर्श  किया  जाएगा  ।  इस  विषय  पर  निर्णय  करते  समय  सरकार  सभी  संबद्ध  बातों  को

 ध्यान  में  रखेगी  ।

 छावनी  1924  के  संशोधन

 2479.  श्री  पी०  गंगादेवी  :

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  छावनी  1924  की  की  जाने  वाली  संशोधनों  की  जाँच

 करने  के  लिए  संयुक्त  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  कृतिक  दल  की  स्थापना  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  और
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 wis क  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  श्री मन  ।  18-12-72  से  अपनीਂ  नियुक्ति

 के  महीनों  के  अन्दर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  ।

 जी  श्रीमन्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  मूलक  ब्रिटिश  नागरिकों  द्वारा  ब्रिटिश  प्रतिनिधिमण्डल  को  ज्ञापन

 2480.  श्री  प्रभु दास  पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  मूलक  ब्रिटिश  नागरिकों  ने  दक्षिण  अफ्रीका  से  निकाले  जाने  पर  बड़ौदा

 में  एक  बैठक  की  और  ब्रिटिश  सरकार  के  उस  प्रतिनिधिमण्डल  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  जिसने

 ब्रिटेन  के  पासपोर्ट  धारियों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  हाल  में  भारत  का  दौरा

 किया  था

 क्या  ब्रिटिश  प्रतिनिधिमण्डल  ने  सरकार  से  बातचीत  की  और

 यदि  तो  कया  प्रतिनिधिमण्डल  ने  समस्या  के  पूर्ण  समाधान  के  लिए  सरकार  को

 आश्वासन  दिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :  सरकार  को  ऐसे  fe क  गट
 ry ं  भारत

 मुलक  ब्रिटिश  नागरिकों  की  जानकारी  नहीं  है  जिन्हें  दक्षिण  अफ्रीका  से  निकाल  दिया  गया  हो  और

 न  कि  यह  मालुम  है  कि  ब्रिटिश  संसदीय  जाति  संबंध  प्रवर  समिति  के  सदस्य  प्रतिनिधियों  का  कोई

 ज्ञापन  दिया  गया

 और  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारत  सरकार  के  साथ  सामान्य  विचार-विनिमय  किया

 था  और  आश्वासन  का  प्रश्न  नहीं  उठा  ।

 वियतनाम  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  को  गई  कथित  टिप्पणी  पर

 अमरीका  सरकार  का  विरोध

 2481.  श्री  प्रभु दास  पटेल  :

 श्री  लदी  चौधरी  :

 क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  वियतनाम  के  बारे  में  की  गई  टिप्पणी  पर  अमरीकी
 सरकार  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  और
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 क्या  अमरीकी  सरकार  ने  वहाँ  स्थित  हमारे  राजदूत  से  उक्त  टिप्पणी  की  स्पष्टीकरण

 करने  का
 अनुरोध

 किया  था  और  इस  बार  में  भारत  से  विरोध  प्रकट  किया  था  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :  और  6  फरवरी  को

 एक  एशिया  सम्मेलन  में  प्रधान  मंत्नी  द्वारा  दिये गए  भाषण  के  कुछ  अंशों  से  अमरीका  को

 गलतफहमी  हुई  थी  |  इन  गलतफहमियों  को  दूर  कर  दिया  गया  है  और  अमरीका  सरकार  ने  भारत

 सरकार  के  साथ  अच्छे  संबंध  बनाने  की  इच्छा  को  दुहराया  है  ।

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  परियोजना  प्रतिवेदन  पर

 टाटा  बन्धुओं  को  आपत्ति

 2482.  श्री  एस०  एण्  मुरुगनन्तम  नया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 टाटा  बन्धुओं  ने  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  परियोजना  प्रतिवेदन

 को  तैयार  करने  में  वित्तपोषण  करने  पर  अपनी  आपत्ति  प्रकट  की

 यदि  तो  उन्होंने  किस-किस  आधार  पर  आपत्ति  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रक्रिया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  और  (a).  जाहिर  है

 कि  अभिप्राय  डिस्को  के  वर्तमान  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  के  लिए  जापान  के  निप्पन  स्टील

 द्वारा  शक्यता  प्रतिवेदन  तैयार  किए  जाने  से  है  ।  अध्ययन  का  काम  सौंपने  की  स्वीकृति  प्राप्त

 करते  समय  डिस्को  ने  बताया  था  कि  चूंकि  निप्पन  स्टील  के  साथ  उनके  लम्बी  अवधि  से  मंत्री पूर्ण

 तथा  व्यापारिक  संबंध  हैं  इसलिए  उन्होंने  यह  कार्य  करना  स्वीकार  किया  इसलिए  डिस्को

 शक्यता  अध्ययन  का  काम  उनसे  करवाना  चाहती  है  तथा  उसके  लिए  खां  करने  को  तैयार  है  ।

 शक्यता  अध्ययन  करवाने  और  डिस्को  द्वारा  उसका  भुगतान  करने  की  स्वीकृति  दे

 दी  गई  है  ।  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  काम  aaa  तथा  निरीक्षण  एक  कर्णधार  समिति  करेगी

 जिसमें  सरकार  और  डिस्को  के  प्रतिनिधि  होंगे  और  जिसका  अध्यक्ष  सरकार  द्वारा  नियुक्त

 किया  जायेगा  ॥

 बेलाडिला  परियोजना  के  एकक  में  सवारा  त्न  गना

 2483.  श्री  एस०  ए  सुरुगनन्तम  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  इस्पात  और  खान
 मंत्री

 यह  बताने  की  कपा |  करेंगे  कि  :

 क्या  बैलाडिला  अयस्क  परियोजना  के  एक  उत्पादन  एकक में  हाल  ही  में  आग

 लगी
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 यदि  तो  अग्निकांड  से  परियोजना  को  कितनी  क्षति  हुई

 क्या  अग्निकांड  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिये  जाँच  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  और  हाँ  |

 बैलाडिला  निक्षेप  संख्या  14  की  खान  की  सुरंग  में  पट्टी-वा हक  में  1-2-1973  की  प्रातः  आग  की

 दुर्घटना  हुई  जिससे  वाहक  और  उसकी  संरचना  को  क्षति  पहुँची  ।  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम

 के  प्रारम्भिक  निर्धारण  के  अनुसार  क्षति  की  मरम्मत  करने  और  वाहक  को  पुनः  चालु  हालत  में  लाने

 के  लिए  लगभग  15  लाख  रुपयों  की  लागत  लगेगी  ।

 और  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  से  आग  की  जाँच  के  लिए  समिति  गठित  की

 है  ।  उसके  निष्कर्ष  प्रतीक्षित  हैं  ।

 Strength  of  Male  and  Female  Personnel  in  N.  C.

 2484.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  strength  of  the  National  Cadet  Corps  in  ie  country  at  present  and  the
 number  of  male  and  female  students  among  them,  separately  and  the  total  expenditure  in-

 curred  on  them  during  1972;  and

 (b)  whether  the  National  Cadet  Corps  has  been  registering  improvment  or  decline

 every  year  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  B.  Patnaik):  (a)  Total
 enrolled  strength  of  N.  C.  C.  in  the  country  on  31  December,  1972  is  as  under—

 Senior  Division  Junior  Division
 ee  ee es

 Total  male  students  496,831  615,841

 Tota  female  students  ¢

 Nivic  ह
 58,221  65,  4  254

 (viz.,  Girls  LMIVISI  on)

 TOTAL  :  555,052  681,095
 -  नका

 The  total  expenditure  on  N.  C.  C.  Units  based  on  the  above  strength  is  as  under—

 Centre  Rs.  10°45  crores  (approx.)
 States  Rs.  7°83  crores  (approx.)

 (b)  On  account  of  all  but  one  University  making  N.C.  C.  training  for  boys  in
 Colleges,  voluntary  enrolment  in  Senior  Division  has  been  on  the  decline  in  the  recent  past.
 Further  with  a  view  to  ensure  optimum  utilisation  of  the  available  resources

 manpower,
 equipment,  finances  etc.—it  had  been  decided  to  restrict  enrolment  in  the  Senior  Division
 and  Junior  Division  to  6  lakhs  and~7  lakhs  in  1972-73.  Enrolment  in  Junior  Division  had
 shown  steady  growth  upto  the  end  of  1971-72  and  there  has  been  a  sli  ght  fall  in  1972.73
 Figures  for  the  years  1969-70  onwards  are  given  below —
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 Enrolled  Strength

 Year  Senior  Division  Junior  Division
 eed  ey  we  ne ee  —— य  ि

 1969-70  740,337  659,838

 1970-71  718  4  678,166

 1971-72  666,197  693,235

 1972-73  555,052  681,095

 Import  of  Fertilizers

 2485  Shri  M.  C.  Daga  Will  the  Minister  of  Supply  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Department  of  Supply  has  imported  fertilizers  from  foreign  coun-
 tries  during  the  last  three  years;  if  so,  the  value  of  fertilizers  imported

 along
 with  the

 names
 of  those  countries;  and

 (b)  the  names  of  the  countries  from  which  fertilizers  were  imported  during  the  1851.

 three  years  without  inviting  tenders  and  in  case  it  was  done  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri
 the  State- D.  R.  Chavan)  (a)  Yes,  Sir.  The  countries  and  value  of  fertilizers  are  given  in

 ment  enclosed

 (b)  Italy,  West  Germany,  France,  Holland,  Belgium,  U.K  Japan,  Saudi  Arabia

 Kuwait,  South  Korea,  Finland,  U.S.  A.  and  Canada.  In  view  of  the  short  supply  of  the

 material  in  the  world  market,  it  was  considered  advisable  to  make  purchases  through  nego-
 tiations  rather  than  through  open  tenders

 Statement

 Value  in  Million  $  (approximately)
 ि  wen  ee  Ae EE SS  हस

 Country  1970  1971  1972
 Fe ee  सा a  ee  ——  ee
 Holland  5°08  1:00  12°33
 South  Korea  2°50  6°52
 France  9:21  5°26  11°68
 U.K  3°30  2°67  4:03

 Japan  5°00  4:00  33°38
 West  Germany  4°56  4°62  12°95

 8°92  1'66  0°72 Italy
 Canada  5°23  20°83  24°34
 U.S.A  7°62  29°42  33°40

 1-32  0°50  2°74 Belgium
 Saudi  Arabia  1°58  8°58
 Iran  0°48

 Taiwan  1:22
 Kuwait  11:98
 Mexico  0°93
 Finland  0°64

 _  ————

 TOTAL  52°30  72.46  165.44
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 Development  Work  done  by  Army  in  Tribal  Areas

 2486.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  services  of  Army  are  utilised  for  the  development  works  in  tribal  areas;
 and

 (0)  if.so,  the  development  works  in  which  army  personnel  are  engaged  and  which

 tribal  areas  and  the  details  of  such  works  undertaken  by  them  during  the  last  two  years  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (0)  Three  Army  Development  Groups  are  working  in  the  tribal  areas  along  our
 Eastern  borders  -two  in  Kameng  and  Tirap  Divisions  of  Arunachal  Pradesh  and  one  in
 Manipur.  Each  Group  has  4  to  5  teams  which  include  medical,  veterinary,  educational  and
 agricultural  personnel.  The  teams  have  succeeded  in  inculcating  the  habit  of  self  help  in  the
 Tribal  people  and  instil  in  them  a  consciousness  for  improving  their  living  condition.  Details
 of  their  activities  during  the  last  two  years  are  as  follows —

 (i)  Demonstration  farms  have  been  laid  out  by  these  teams  to  guide  the  tribals  in
 the  adoption  of  modern  agricultural  practices.

 (ii)  Piggary  and  poultry  farms  have  also  been  set  up.

 (ili)  Small  dams  have  been  constructed  on  rivulets  in  Manipur  for  irrigation  purposes.

 (iv)  Use  of  improved  seeds,  fertilizers,  insectisides  and  modern  agricultural  tools  have
 made  the  tribal  people  receptive  to  new  ideas.

 (v)  Training  classes  for  tribal  women  have  been  held  to  teach  them  knitting,  sewing,
 cooking,  child-care  and  home-hygiene.

 (vi)  Medical  aid  is  being  provided  and  immunisation  against  whooping  cough  is
 being  carried  out.  Four  small  hospitals  have  been  set  up  in  the  interior  areas  of
 Manipur.  Medical  treatment  has  been  given  to  over  64,000  people  in  the  tribal
 areas  during  the  past  two  years.

 Indian  Cultural  Centres  Abroad

 2487.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  steps  taken  by  Government  to  strengthen  cultural  relations  with  friendly
 foreign  countries;

 (b)  the  countries  where  Government  have  set  up  Centres  for  dissemination  of  infor-
 mation  about  Indian  culture  and  the  time  since  when  the  centres  have  been  functioning;  and

 (c)  the  total  expenditure  incurred  thereon  during  the  last  financial  year,  country-wise
 and  centre-wise  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :
 (a)  Government  have  taken  various  stepes  to  strengthen  cultural  relations  with  foreig  ह  coun-
 tries.  Cultural  agreements  have  been  signed  with  27  foreign  countries  envisag  ng  bilateral
 exchange  programmes  in  the  fields  of  education,  science,  technology,  art,  Sports,  etc,  In  addi-
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 tion,  relations  with  other  countries  are  sought  to  be  strengthened  through  establishment  of
 centres  of  Indian  Studies  abroad;  publication  of  books  and  periodicals  on  different  aspects
 of  Indian  culture;  exchange  of  exhibitions  of  art;  orientation  courses  for  Indian  scholars

 going  abroad  and  foreign  scholars  coming  to  India;  sending  out  and  receiving  performing
 cultural  delegations;  and  setting  up  Indian  cultural  centres  abroad.

 (b)  Cultural  Centres  have  been  set  up  by  the  ICCR  in  Suva,  Fiji  (in  March,  1971),
 San  Francisco,  USA  (in  August  1972),  and  Georgetown,  Guyana  (in  January  1973).

 (c)  The  expenditure  incurred  on  Indian  Cultural  Centres  abroad  in  1971-72  was

 as  follows  :

 (i)  Suva  (Fiji)  1,59,145°97

 (ii)  Georgetown  (Guyana)  Rs.  31,323°37

 (iii)  San  Francisco

 Setting  Up  a  New  Wing  in  Department  of  Defence  Production
 to  Boost  Export  of  Arms

 2488.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  new  Wing  has  been  set  up  in  the  Denartment  of  Defence  Production

 by  the  Ministry  of  Defence  in  order  to  boost  the  export  of  arms  manufactured  in  ordnance

 factories  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Defence  Production  (Shri  Vidya  Charan

 Shukla)  :  (a)  and  (b).  The  export  of  defence  equipment  has  been  undertaken  by  the  Defence

 Ministry  for  some  years  now.  The  staff  requirements  are  adjusted  according  to  the  work-load

 position.

 खेतड़ी  में  ताँबा  निकालने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करना

 2489.  शी  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  खेतड़ी  में  ताँबा  बड़ी  मात्रा  में  मिला

 क्या  अनिश्चित  बिजली  खराब  सड़कों  तथा  सीधे  रेल  से  ने  जुड़े  होने  के

 कारण  ताँबा  निकालने  के  कार्य  में  बाधा  पड़  रही  और

 क्या  अयस्क  के  परिष्करण  के  लिए  वहाँ  परिष्करण  यंत्र  लगाया  गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  हाँ  ।

 खेतड़ी  तास  परियोजना  में  खेतड़ी  और  कोलिएशन  खानों  का  विकास  कार्य  और

 विभिन्‍न  प्रक्रिया  संयंत्रों  का  सन् निर्माण  कायें  प्रगति  में  है  ।  विद्युत  आपूर्ति  स्थिति  में  जो  भूत  में
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 असंतोषप्रद  अब  सुधार  हुआ  है  ।  परियोजना  की  रेल-सम्यक  सन् निर्माणाधीन  है  और  चालु  ay

 के  दौरान  इसके  सम्पुरित  हो  जाने  की  आशा  है  ।  जहाँ  तक  सड़कों  के  अनुरक्षण  का  संबंध

 समय  पर  हिन्दुस्तान  are  लिमिटेड  ने  यह  मामला  राज्य  सरकार  के  साथ  है  |

 खेतड़ी  are  परियोजना  में  ताम्र  शोधनशाला  स्थापित  की  जा  रही  है  |

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  गैर-कोकिंग  कोयला  खानों  में  कोयले  का  उत्पादन

 2490,  श्री  बीरेन्द्र  सिह  राव  :

 डा०  रानेन  सेन

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  देश  में  गैर-कोकिंग  कोयला  खानों  में  कोयले  के  उत्पदान  में

 कोई  सुधार  हुआ

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  28  1973  तक  राष्ट्रीयकृत  क =F iw  T  कोयला  खानों  में

 गत  वर्ष  इसी  अवधि  में  हुए  उत्पादन  at  तुलना  में  कितने  कोयले  का  उत्पादन  और

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़ान ेके  लिए  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  att

 विगत  ag  के  तत् समानी  मास  के  उत्पादन  की  तुलना  इन  खानों  के  राष्ट्रीयकरण
 (0777  हडप  पग से  जो  1-5-1  FAIZ  से  ima  गया  कोककारी  कोयले  का  मासिक  उत्पादन  नीचे  दिया

 गया है  e *

 उत्पादन  आँकड़े  टनों

 माह  के  दौरान  विगत  वर्ष  के  तत्समानी  माह  के  दौरान

 थन  (1972-73)  (1971-72)

 मई  862  918

 798 जुन  888

 जुलाई  801  850

 823  847

 सितम्बर  860  782

 भकक्‍्ट्ूबर  807  737

 नवम्बर  837  855

 दिसम्बर  883  931

 जनवरी  809  866

 फरवरी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  845

 विस्तृत  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।
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 करमचारी  भविष्य  निधि  की  ब्याज  दर  में  वद्ध

 2491.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :

 श्री  एम०  बनी०  कृष्ण प्पा

 कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमंचारीਂ  भविष्य  निधि  के  सैन्य  बोलें  आफ  ट्रस्टी  ने  1973  में  हुई

 अपनी  बैठक  में  सरकार  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  भविष्य  निधि  के  खातेदारों  के  लेखों  में  जमा

 राशि  पर  ब्याज  दर  को  बढ़ाकर  छः  प्रतिशत  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  ais  ने  पूँजी  निवेष  की  प्रणाली  को  उदार  बनाने  और  कम  लाभ

 वाली  प्रतिभूतियों  को  बदलने  की  सुविधा  का  लाभ  उठाने  की  भी  सिफारिश  की  है  और  बताया  है

 कि  ये  सुविधायें  भारत  के  रिज  बेक  द्वारा  दी  जाती  और

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  बीच  इन  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  है  कौर  यदि

 तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  कमंचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय

 न्यासी  करोड  ने  बम्बई  में  1973  में  हुई  अपनी  बैठक  में  1973-74  at  के  लिए  6  प्रतिशत

 की  दर  से  ब्याज  घौषित  करने  की  सिफारिश  सरकार  के  पास  की  है  |

 जी  al

 मामला  विचाराधीन

 पेट्रोल  से  चलने  वाले  जहाज  के  निर्माण  के  लिए  निविदाएँ

 2492.  श्री  गिरिधर  maint  :

 श्री  सी०  दी०  दण्ड पाणि  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  नौसेना  के  लिये  पैट्रोल  से  चलने  वाले  जहाज  के  निर्माण  के  लिए

 निविदा यें  माँगी

 यदि  तो  क्या  भारत  को  बड़े  जहाज  निर्माताओं  से  पैट्रोल  से  चलने  वाले  इस

 जहाज  के  बनाने  की  निविदाएँ  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  क्या  भारत  ने  इस  संबंध  में  ब्रिटेन/फ्रांस  की  निविदा  को  स्वीकार  कर

 लिया  है  और  इस  जहाज  के  निर्माण  के  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  से  भारतीय  नौसेना  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  देश  में  ही  गश्ती  जहाज  बनाने  का  प्रश्न  गत  कुछ  समय  से

 विचाराधीन  रहा  है  |  इस  उद्देश्य  के  लिए  कई  एक  विदेशी  पार्टियों  से  प्रस्ताव  माँगे  गये  थे  ।  इसके

 उत्तर  में  नौ  विभिन्‍न  फर्मों  से  पेशकश  प्राप्त  हुई  थी  और  इन  पेशकशों  का  अध्ययन  करने  के  पश्चात्‌

 तीन  पार्टियों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों  को  आगे  विचार  के  लिए  उपयुक्त  समझा

 गया  ।  नौसेना  कीਂ  आवश्यकताओं  के  विस्तृत  इन  जहाजों  को  बनाने  के  लिए

 चुने  गये  भारतीय  as  के  साथ  सहयोग  करने  के  लिये  इन  तीन  फर्मों  को  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने

 के  प्रस्तुत  किये  गये  ।  परन्तु  इन  फर्मों  में  से  दो  ने  और  आगे  पूछ-ताछ  का  उत्तर  दिया  ।  इस

 समय  इनके  साथ  बात-चीत  चल  रही  है  ।

 बि सराय पुर  कोयला  खान  के  मजदूरों  को  मजूरी  का  भुगतान

 2493.  श्री  दिनेश  जोरदार  :  व्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  अन्तर्गत  वि सराय पुर  कोयला  खान  के  60

 मजदूरों  ने  13  1972  से  मजूरी  लेने  से  इन्कार  कर  रखा

 यदि  तो  मजदूरों  की  माँगें  क्या  और

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  और  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  fro  की  बि सराय पुर  कोलियरी  के  53  लीडरों  ने  13  1972  से  मजूरी  लेने  से

 इन्कार  कर  दिया  क्योंकि  उनकी  बिहार  की  सियाल  कोलियरी  से  मध्य  प्रदेश  की

 बिसरायपुर  कोलियरी  में  उनका  स्थानांतरण  होने  से  पुर्व  72  घन  फीट  कार्य-भार  की  तुलना  में

 100  घन  फीट  के  कार्य-भार  के  आधार  पर  परिकल्पित  की  गई  ।  मजूरी  दर  में  यह  असमानता

 बिहार-बंगाल  और  मध्य  प्रदेश  की  कोयला  खानों  में  लीडरों  के  विभिन्‍न  कार्य-भारों  की  विद्यमानता

 के  कारण  है  |

 प्रादेशिक  श्रमायुक्त  जिन्हों ने  समझौता  वार्ता  समझौता

 करवाने  के  लिए  इस  मामले  के  संबंध  में  संबंधित  पक्षों
 से

 और  भागे  बात  चीत  कर  रहे  हैं  ।

 Assistance  to  Families  of  Labourers  killed  by  Over-Turning  of  Truck  in
 Bailadilia  Iron  Ore  Mine  Area

 2494.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Labour  aud  Rehabilitation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  truck  overturned  in  the  Bailadilla  iron  mine  area  as  a  result  of  which
 16  labourers  were  killed  on  the  s  pot  and  about  50  labourers  were  injured:  and

 (b)  the  causes  of  the  accident  and  whether  any  assistance  has  so  fa  1  been  given  to the  families  of  the  deceased?

 92



 |  लागत  उत्तर 8
 1973.0

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Ragunatha  Reddy)  :  (a)  A  fatal  acci-

 dent  took  place  at  Bailadilla  No.  14  Mechanised  mine  (Iron  ore)  of  M/s  National  Mineral

 Development  Corporation  on  8-2-1973  due  to  overturning  of  a  motor  truck.  16  persons

 were  killed  and  22  others  were  injured.

 (b)  A  truck  belonging  to  a  contractor  engaged  in  repairing  and  re-iastalling  a  con-

 veyor  situated  on  the  mine  premises  was  carrying  requisite  materials  and  38  persons  to  the

 hill  top  camp.  After  negotiating  several  bends,  the  truck  was  proceeding  on  a  straight  stretch

 of  road,  the  driver  of  the  truck  somehow  appears  to  have  lost  control  over  the  vehicle.  The

 enquiry  is  under  progress,  and  it  is  not  yet  known  whether  the  contractor  who  engaged  the

 workers  has  made  any  ex-gratia  payment  or  not.

 Chinese  Maps  Showing  Kashmir  as  a  Part  of  China

 2495.  Dr.  Laxmi  Narayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  certain  maps  published  by  China  show  Kashmir  as  a  part  of  China;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of
 Government

 in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :

 (a)  Chinese  maps  show  the  Aksai  Chin  area  in  Jammu  and  Kashmir  as  part  of  China.

 (b)  The  Government  of  India’s  position  regarding  our  boundary  is  clear,  They  regard

 the  whole  of  Jammu  and  Kashmir  as  an  integral  part  of  India,

 Indo-Pak  Talk  for  Resumiug  Air  Services

 2496.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :

 Shri  Hari  Singh  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (b)  whether  talks  were  held  between  India  and  Pakistan  to  resume  air  services

 between  the  two  countries;

 (b)  if  so,  whether  the  Covernment  have  raised  the  question  of  compensation  for  the

 hijacked  plane  of  Indian  Airlines  and  surrender  by  hijackers;  and

 (c)  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :

 (a)  While  some  exchanges  have  taken  place  between  the  Governments  of  India  and  Pakistan

 on  the  normalisation  measures  mentioned  in  para  3  of  the  Simla  Agreement,  no  concrete

 proposals  to  exchange  delegations  for  discussing  these  items  have  materialised  so  far.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
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 Foreign  Minister’s  Visit  to  Persian  Gulf  Countries

 2497.  Shri  M.  S:  Purty  :

 Shri  Chhatrapati  Ambesh  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  visited  some  countries  in  the  Persian  Gulf  recently

 (b)  if  so,  the  names  of  the  countries  visited,  the  subjects  discussed  and  the  deci-

 sions  arrived  at  in  each  case;  and

 (c)  whether  any  talks  were  held  for  seeking  their  cooperation  in  declaring  the

 Indian  ocean  andthe  Persian  Gulf  as  peace  zones  and  keeping  them  free  from  foreign
 influence  and  if  so,  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :

 (a)  and  (b).  The  Foreign,  Minister  visited  the  following  countries  on  the  dates  shown  against

 each  :

 Sultanate  of  Oman  :  January  28-30,  1973
 State  of  Qatar  :  January  30-31,  1973
 United  Arab  Emirates  January  31-February  2,  1973
 State  of  Bahrain  February  10-11,  1973
 State  of  Kuwait  :  February  11-14,  1973

 The  visit  was  primarily  of  a  goodwill  nature  and  to  exchange  views  on  a  number
 of  matters  of  mutual  interest  in  the  political,  economic,  commercial  and  cultural  fields,

 Delegations  of  experts  are  being  exchanged  with  these  countries  to  work  out  detailed  pro-

 grammes  of  cooperation  and  identify  specific  projects.

 (c)  There  was  an  identity  of  views  between  the  Governments  of  these  countries  and

 India  that  the  Gulf  and  the  Indian  Ocean  area  ahould  bea  zone  of  peace;  free  of  big  Power

 rivalries  and  tensions.

 इक  का  फरवरी  1973  में  हुआ  अधिवेशन

 2498.  श्री  बवेरिया  :

 श्री  डी०  पी०  जडेजा  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 क्या  10  और  11  1973,  को  का  दो  दिवसीय  अधिवेशन  हुआ

 यदि  तो  उसमें  कया  मुख्य  सुझाव  दिये  और

 उन  सुझावों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  और  प लि  निवास  मंत्री  :  से  10  और  11  1973  को

 वास्को-डी-गामा  में  हुई  अपनी  बैठक  में  इंटक  की  महापरिषद  द्वारा  अभि स्वीकृत  कुछ  संकल्पों  की
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 प्रतियाँ  श्रम  और  रोजगार  विभाग  को  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इस  विभाग  ने
 उन  सुझावों  को  नोट  कर  लिया

 जो  उससे  संबंधित  हैं  ।

 Indian  Air  Force  Plane  Landed  on  Bank  of  Iravati  River  in  Burma

 2499.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :
 Shri  R.  V.  Bade  :

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  plane  of  Indian  Air  Force  liad  to  force  land  on  the  bank  of  the

 Iravati  river  in  Burma  in  February,  1973;

 (b)  whether  Government  have  conducted  any  inquiry  into  this  incident;  and

 (c)  if  so,  the  causes  of  the  incident  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  to  (c).  Indian  Air  Force  aircraft

 made  a  precautionary  landing  at  Bassein  airfield  in  Burma  on  8th  February,  1973  when  the

 aircraft  was  returning  from  Port  Blair.  A  Court  of  Inquiry  has  been  ordered  to  inquire  into

 this  incident.  Its  report  has  not  yet  been  finalised.

 List  of  Wives  and  Children  of  P.  O.  Ws.

 2500.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  R.  V.  Bade:

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state
 :

 (a)  whether  Government  of  India  in  the  mean-while  have  given  a  list  of  the  wives
 and  children  of  Pakistani  prisoners  of  war  to  the  Red  Cross  Committee;  and

 (b)  if  so,  the  number  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singn)  e e

 (a)  and  (b).  Government  of  India  have  given  a  list  of  all  families  (women  and  children)  of

 Pakistani  POWs  and  civilian  internees  to  the  Swiss  Embassy  for  transmission  to  Pakistan

 आल  इण्डिया  मेडिकल  रिप्रेजेन्टेटिव्ज  एसोसियेदान  की  ओर  से  ज्ञापन

 2501.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इंडिया  मेडिकल  रिप्रेजेन्टेटिव्ज  एसोसियेशन  की  ओर  से  एक  ज्ञापन  मिला

 है  और  यदि  तो  ज्ञापन  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  मंत्रालय  ने  एसोसियेशन  के  प्रतिनिधियों  को  यह  आश्वासन  fort चि  adi  है  कि  सरकार

 उनकी  कुछ  मांगों  को  स्वीकार  कर  लेगी  क्योंकि  सरकार  की  राय  में  वे  न्यायोचित  और
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 क्या  नियमों  में  आवश्यक  संशोधन  के  पश्चात  इन  कमंचारियों  पर  ट्रेड  डिस्पयूट  एक्ट

 लायू  हो  जायेगा  और  यदि  हाँ  तो  यह  कार्य  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  संती  रघुनाथ  :  भारत  के  चिकित्सीय  प्रतिनिधि  संघों

 के  महासंघ  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  garg  इसमें  चिकित्सीय  और  बिक्री  प्रतिनिधियों  को

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अंतगर्त  लाने  और  औषधीय  प्रबन्ध  मण्डलों  को  आरोपित

 विरोधी  नीतियों  के  विरुद्ध  अनुशासित  करने  सम्बन्धी  उनकी  माँगें  सम्मिलित  हैं  ।

 कौर  महासंघ  को  सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  सरकार  चिकित्सीय/बिक्री

 प्रतिनिधियों  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  परिधि  के  अन्दर  लाते  सम्बन्धी  उनकी  माँग  पर

 विचार  कर  रही  है  ।

 भोजम्बीक  में  भारतीय  परिसम्पत्तियों  के  एवज  में  पु तंगा ली  प्राधिकारियों

 द्वारा  क्षतिपूर्ति  की  अदायगी  न  करना

 2502.  श्री  पुरषोत्तम  कर्कोटक  :

 श्री  प्र सन्त भाई  मेहता  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपाही  करेंगे  कि  :

 क्या  पुर्तगाली  प्राधिकारियों  ने  1961  में  मोजम्बीक  में  रोकी  गई  53  करोड़  रुपये

 के  अनुमानित  मूल्य  की  भारतीय  नागरिकों  की  परिसम्पत्तियों  के  लिए  अभी  भी  क्षतिपूर्ति  की

 अदायगी  नहीं  की

 क्या  सरकार  ने  पुतंगाली  प्राधिकारियों  के  साथ  इस  विषय  को  >
 ed  और  यदि

 तो  इस  बारे  में  उनकी  प्रतिक्रिया  कया  और

 प्रत्यावर्तित  व्यक्तियों  को  अब  तक  कितनी  क्षतिपूर्ति  अदा  की  ग  @
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  dat  सुरेन्द्र  पाल  fag):  मोजाम्बिक  से  आने  वाले

 भारतीयों  द्वारा  छोड़ी  गई  सम्पत्तियों  के  बारे  में  पुर्तगालियों  ने  अभी  तक  कोई  मुआवीया  नहीं

 दिया  है  ।

 सरकार  ने  समुचित  gal  के  माध्यम  से  पुतंगाली  सरकार  से  बार-बार  लिखा-पढ़ी

 की  है  लेकिन  कोई  उत्तर  नहीं  प्राप्त  हुआ  ।  मुआवजे  के  लिए  हमारी  कोशिशें  जारी  हैं  ।

 हालांकि  मुआवजा  अदा  नहीं  किया  गया  तो  मी  भारत  सरकार  ने  इन  आने

 वाले  भारतीयों  को  कुल  मिलाकर  2637  लाख  रुपये  अनुग्रह  अनुदान  के  रूप  में  दे  दिये  हैं  ।
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 पूरी  तथा  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  को  गई  खरीददारी  में  भेदभाव  बरतना

 2503.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्नी  :  क्या  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रति  निपटान  महा  औद्योगिक  विशेषकर  छत  के  पंखों

 और  अलमारियों  की  खरीद  में  भेदभाव  बरत  रहा  और

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  में  कितने  नए  औद्योगिक  उद्यम कर्त्ता  संविदा  पर  पूर्ति

 तथा  निपटान  महानिदेशालय  को  माल  सप्लाई  करते  हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी-किये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  आर०
 :

 तथा  सामान्यतया  सामान  की  अधिप्राप्ति  at  प्रबन्ध  पूति  और  निपटान  महा  निदेशालय

 द्वारा  किया  जाता  है  जो  निर्धारित  क्षमता  तक  माल  का  निर्माण  करने  at  फर्म  कीं  क्षमता

 और  विभिन्‍न  फर्मों  द्वारा  प्रस्तुत  परिदान  आदि  की  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखकर  प्रतियोगी  दरों

 के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  पति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  सामान  की  खरीद

 उस  सीमा  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  बरता  जाता  जिससे  लघु  यूनिटों  तथा

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  प्रोत्साहित  करने  की  सरकारी  नीति  को  कार्यान्वित  करना  आवश्यक

 होता  विविध  प्रकार  के  पंखे  जिसमें  छत  के  पंखे  भी  शामिल  हैं  और  इस्पात  फर्नीचर  जिसमें

 अलमारियां  भी  शामिल  के  लिए  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  हाल  में  इन  सिद्धांतों

 को  ध्यान  में  रखकर  ही  दर-ठेके  किए  गए  थे  ।  एक  नये  लघु  युनिट  को  पंखों  के  लिए  तथा

 पाँच  नए  लघु  यूनिटों  को  इस्पात  फर्नीचर  के  लिए  उनके  प्रस्तावों  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  दर

 ठेका  दिया  गया  था  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पुरुलिया  में  लघु  इस्पात  संयंत्र

 qa a.  न  बताने  की  HIT 2504.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  क्या  इस्पात  और  खान  |  नट

 करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  पुरुलिया  में  प्रस्तावित  लघु  इस्पात  संयंत्र  ने  कार्य  करना  शुरू

 कर  दिया

 यदि  तो  हम  उत्पादन  के  कब  तक  शुरू  होने  की  आशा  कर  सकते  भीर

 यदि  तो  क्या  यह  प्रस्ताव  1973  से  पहले  लागू  किया  जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  से  माननीय

 सदस्य  का  अभिप्राय  मैसेज  जनरल  अलाय  स्टील  लिमिटेड  से  है  जिन्हें  पुरुलिया  में  प्रतिवर्ष  25,000

 टन  इस्पात  के  स्ट्रीट  और  वायर  राड  के  उत्पादन  के  लिए  एक  नया  कारखाना  लगाने  हेतु

 26  1972  को  एक  भाषा  पत्न  दिया  गया  है  ।  प्रोडक्ट मिक्स  में  परिवहन  करने  के  बारे  में

 इस  फर्म  की  ota  पर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  परामर्श  करके  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  विदेशी
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 सहयोग  के  बारे  इसका  प्रस्ताव  विचाराधीन  ।  यह  बताना  कठिन  है  कि  यह

 कारखाना  किस  तारीख  से  उत्पादन  करना  आरम्भ  कर  देगा  |

 राज्यों  में  रक्षा  उत्पादन  एककों  की  स्थापना

 2505.  श्री  बाजार  रवि  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  रक्षा  उत्पादन  का  एक  भी  एकक  स्थापित  नहीं

 किया  गया

 कुछ  राज्यों  में  इन  एककों  के  बड़े  पैमाने  पर  स्थापित  करने  के  कारण  क्या  भर

 क्या  सरकार  का  उपरोक्त  भाग  में  निर्देशित  राज्यों  में  कुछ  नए  एकक  खोलने

 at  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  1.0  विद्याचरण  :  से

 निम्नलिखित  राज्यों  में  रक्षा  उत्पादन  सम्बन्धी  कोई  यूनिट  नहीं  है

 जम्मू  और  कश्मीर  हिमाचल  प्रदेश

 हरियाणा  राजस्थान

 दिल्ली  पंजाब

 असम  मेघालय

 मिजोरम  मणिपुर

 त्रिपुरा  अरुणाचल  प्रदेश

 नागालैंड  राजपाल
 yw  ्

 केरल  पांडिचेरी

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  लकादिव  तथा  मिनिकाय  द्वीपसमूह

 वर्तमान  रक्षा  उत्पादन  यूनिटें  दशाब्दियों  स्थापित  की  गई  थीं  ।  सेनाओं  की  ज्ञात  और

 प्रत्या शित  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  स्थापित  की  जाने  वाली  नई  यूनिटों  के  चयन  के

 लिए  अवस्थापन  सुविधाओं  आदि  की  उपलब्धता  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रथा  को

 जारी  रखा  जाएगा  ।

 प्रत्येक  योजना  अवधि  के  पश्चात्‌  मजदूरों  की  सजूरी  का  पुनर्विलोकन

 2506.  श्री  ato  के०  दासचौधरी :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  पर  मजदूरों  के  प्रत्येक  वर्गों

 की  age  के  पुनर्विलोकन  की  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  aS  कपिल  मुख्य बातें  कया  हैं  ?
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 श्रम  और  पुनर्वास  संती  रघुनाथ  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उठता  ।

 कोयले  की  कमी  के  कारण  कारखानों  का  बंद  होना

 2507.  श्री  ato  के०  दासचौधरी  :  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्यों  गत  वर्ष  देश  में  कोयले  की  कमी  रही  और  वह  कमी  अब  तक  भी  बनी  हुई

 क्या  कोयले  की  कमी  के  कारण  देश  के  विभिन्न  भागों  में  अनेकों  कारखाने  बंद  हो

 गये  और

 यदि  तो  उसके  क्या  तथ्य  हैं  और  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  हार्ड-कोक  की  अनुपलब्धता

 के  बारे  में  विभिन्‍न  राज्यों  से  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  यह  कमी  परिवहन  की  कठिनाई

 के  कारण थीं  ।

 कोक  की  अस्थायी  कमी  के  कारण  कुछ  कारखानों  के  बंद  होने  की  सुचना  मिली  है  |

 aver  प्रदेश  में  उपद्रवों  और  उत्तर  प्रदेश  में  अभियंताओं  की  हड़ताल  का  वैगनों  के

 संचलन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।  रेल  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  विभिन्न  राज्यों  को  कोक

 की  आपूर्ति  और  संचलन  की  निरंतर  निगरानी  की  जा  रही  है  ।

 बोलानी  क्योंकर  के  महाप्रबंधक  की  योग्यताएँ

 2508.  श्री  समर  गुह  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  बोलानी

 जिला  उड़ीसा  के  महाप्रबंधक  का  उसकी  तकनीकी  भत्तों  और  अन्य

 लाभों  समेत  कुल  उपलब्धियाँ  क्या  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  बोलानी  ate  लिमिटेड  के

 महाप्रबंधक  का  कार्यालय  कलकत्ता  में  स्थित  है  ।  महाप्रबंधक  संबंधी  विवरण  निम्नलिखित

 श्री  अर०  सोंधी (1)  नाम

 (2)  अहृंताएं  विज्ञान  के  स्नातक

 (3)  परिलब्धियाँ  (1)  yar  वेतन  3500  रुपये  मासिक  ।

 (2)  मंहगाई  भत्ता  875  रुपये  मासिक  ।

 3)  अपने  तथा  परिवार  के  लिए

 शुल्क
 चिकित्सा  सुविधा  जो  कंपनी

 के  अन्य  वरिष्ठ  कार्यकारियों  को

 भी  उपलब्ध हैं
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 (4)  भारत  के  किसी  भी  स्थान  तक

 आने  और  जाने  का  रेल/हवाई

 जहाज  के  टिकट  का  वास्तविक

 किराया  बशर्तें  यह  किराया  मासिक

 qa  वेतन  तथा  मंहगाई  भत्ते  के

 आधे  के  बराबर  हो  तथा

 fae  2000  रुपये  |

 (5)  मुफ्त  सुसज्जित  निवास  अथवा

 उसके  बदले  वेतन  का  20%

 मकान  भत्ता  |

 (6)  ड्राइवर  सहित  मोटर  कार  का

 मुफ्त  इस्तेमाल  |

 (7)  भविष्य  निधि  तथा  अधिवार्षिता

 लाभ  जो  कंपनी  के  अन्य  वरिष्ठ

 कार्यकारी  कमंचा  रियों  को  लागू  हैं  ।

 कन्या  में  ऐरिया  लोगों  को  छोड़ोਂ  नोटिस  दिये  जाने  के  समाचार

 2509.  श्री  Fo  लक प्पा :

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  418  ऐशियाई  लोगों  को  छोड़ो  नोटिस  दिये

 इससे  कुल  कितने  भारतीय  प्रभावित  और

 क्या  सरकार  ने  केन्या  सरकार  को  कोई  विरोध  पत्र  भेजा  है  और  यदि  तो  उसके

 क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  कन्या ईक रण  की  नीति  के

 अनुसार  केन्या  सरकार  ने  अधिसूचना  जारी  की  है  कि  410  गैर-नागरिक  जिसमें

 अरब  एवं  यूरोपीय  शामिल  के  व्यापार  लाइसेंसों  का  आगे  के  लिए  नवीकरण  नहीं

 किया  जाएगा  |

 हमारी  सूचना  के  अनुसार  इससे  केवल  3  भारतीय  राष्ट्रिक  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 अपनी  अर्थव्यवस्था  के  कतिपय  क्षेत्रों  के  प्रगामी  केन्याई करण  संबंधी  केन्या  सरकार
 की  नीति  समझ  में  आती  है  किन्तु  केन्या  सरकार  के  इस  आश्वासन  में  विश्वास  करती  है
 कि  इस  प्रकार  के  गैर-नागरिकों  को  क्रमबद्ध  रूप  से  ही  हटाया  जाएगा  ।
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 सरकारी  और  गेर-सरकारी  उपकमों  में  हड़तालों  और  ताला बंदियों  का  समाधान

 2510,  श्री  शंकर  राव  सावंत  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  उपक्रमों  में  हड़तालों  और  तालाब  दियों  को  रोकने  अथवा  शीघ्र  समझौता

 कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  1947  के श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ

 अधीन  औद्योगिक  विवादों  की  रोकथाम  और  उनके  निपटारे  की  व्यवस्था  पहले  ही  विद्यमान  है  |

 सरकार  अन्य  बातों  के  विवादों  के  शीघ्र  निपटारे  के  लिए  अधिक  प्रभावपूर्ण

 तंत्र  और  और  काय  पद्धति  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  औद्योगिक  संबंधों  पर  एक  व्यापक  कानून

 लाने  का  विचार  रखती  है  ।

 बदन  स्थित  भारत  मिशन  के  सप्लाई  और  क्रय  संगठन  में  कर्मचारियों

 की  कमी  करना

 2511.  डा०  रोनेन  कया  पूरी  मंत्री  यह  बनने  कीः  करेंगे  कि

 पन a  तौर  पर  अभी  लन्दन  में  सप्लाई क्या  भारतीय  राजनयिक  मिशन  के  एक  भाग

 आर  क्रय  संगठन  बनाए  रखा  है  यद्यपि  गत  कुछ  वर्षों  में  ब्रिटिश  उपकरणों  की  खरीद  बहुत  गिर

 है  आर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  संगठन  के  कर्मचारियों  की  संख्या  बड़ी

 सीमा  में  कम  करने  का  है
 ?

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  आर०
 :

 जी

 ata  भारत  पूरी  लंदन  केवल  ब्रिटेन  से  ही  नहीं  अपितु  सम्पूर्ण  यूरोप  से  सामान  खरीदता

 है  ।  इस  मिशन  द्वारा  की  गई  खरीद  में  बहुत  अधिक  कमी  नहीं  है  परन्तु  कमंचारियों  की  संख्या

 में  क्रमिक  रूप  से  कमी  की  गई  है  ।  इक  पाँच  वर्षों  में  यूरोप  से  खरीदे  गए  सामान  का  मुल्य  तथा

 के  कर्मचारियों  की  संख्या  निम्नलिखित

 खरीदे  गए  सामान  का  मुल्य

 ag
 e

 HL er  mart
 कर्मचारियों  की  ASAT

 ee ne  ee  en  es
 (  डि  रुपयों  में  )

 ee  en  oe  ee

 1968-69  47  68.  200

 1969-70  46°04  200

 1970-71  44°18  185

 1971-72  90°24  185

 1972-73  45:00  लगभग  170

 से  1972
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 यह  निर्णय  गया  है  कि  लंदन  में  स्थित  रक्षा  विंग  द्वारा  किए  जा  रहे

 ara  को  भारत  पूर्ति  मिशन  को  अन्तरित  करके  एक  समेकित  संगठन  स्थापित  किया  जाये  जिसमें

 कुल  कर्मचारियों  की  संख्या  132  हो  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  भारत  पूर्ति  मिशन  में  38

 कर्मचारी  तथा  रक्षा  विंग  में  27  कर्मचारी  कम  हो  जाएंगे  ।

 राष्ट्रीयकृत  कोयला  खानों  में  ठेका  श्रम  का  बन्द  किया  जाना

 2512.  डा०  रानेन  सेन  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  सी  गैर-सरकारी  कोयला  खानों  में  उनके  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्वे  ठेका  श्रमिकों

 को  रोजगार  दिया  जाता  और

 क्या  राष्ट्रीयकृत  कोयला  खानों  द्वारा  ठेका  श्रमिकों  को  रोजगार  देने  की  प्रक्रिया  को

 बन्द  किया  जाएगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  जी  हाँ  ।

 कोयला  खानों  में  ठेका  श्रम  के  कतिपय  वर्गों  के  उन्मूलन  के  प्रश्न  पर  ध्यान  दिया

 जा  रहा है

 भारत-अमरोहा  संबंध

 2513.  श्री  पी०  ए०  सामिनाथन  :

 श्री  रामशेखर  प्रसाद  fag  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  को  अमरीका  के  राष्ट्रपति  से  हाल  में  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  और

 यदि  तो  उसका  मजमून  क्या

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बीच  पत्र  का  उत्तर  a  दिया  और

 क्या  इन  दोनों  देशों  के  बीच  संबंधों  में  सुधार  होने  की  कोई  आशा  है  ?

 विदेशी  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  )  :  और  हाल  ही  में  हमारे

 प्रधान  मंत्री  और  राष्ट्रपति  निक्सन  के  राष्ट्रपति  निक्सन  द्वारा  कार्य  संभालने  एवं  जन्म  दिवस

 के  अवसर  पर  परस्पर  सौजन्य  प्रकट  करने  वले  संदेशों  का  आदान-प्रदान  हुआ  |

 दोनों  सरकारों  ने  संबंध  अच्छे  बनाने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ।

 तालाबंदियों  और  जबरन-छुट्टियों  के  कारण  उत्पादन  में  हुई  हानि  का  मृत्य

 2514.  श्री  फतेह  सिह  राव  गायकवाड़  :  क्या  श्रम  तर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  तालाबंदियों  और  जबरन-छुट्टियों  के  परिणामस्वरूप

 उत्पादन  में  हुई  अनुमानित  हानि  का  मुल्य  क्या  है  ?
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 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  उपलब्ध  सूचना  के  1970,  1971

 और  1972  के  दौरान  हड़तालों  और  तालाबंदियों  के  कारण  क्षति  हुए  उत्पादन  का  मूल्य  निम्न

 प्रकार

 औद्योगिक  विवादों  की  संख्या  उत्पादन  का  मुल्य

 (esd  भौर  तालाब  पटिया
 ि

 रुपयों

 yy
 J

 +

 1970  55°08  रु०  (1,518)

 1971  2,752  90°54  रु०  (1,659)

 1972  ery 2,614
 60°65

 Bo  (1,252)

 स्तम्भ  3  में  कोष्ठक  में  दिए  गए  अंक  उन  मामलों  की  संख्या  दर्शाते  जिनसे  सूचना

 संबंधित  है  ।

 युगोस्लाविया  मजदूर  संघ  के  शिष्टमंडल  का  दौरा

 2515.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  युगोस्लाविया  के  मजदूर  संघ  के  शिष्टमंडल  द्वारा  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा

 किया  गया  था

 यदि  तो  शिष्टमंडल  द्वारा  इस्पात  और  खान  मंत्री  के  साथ  कया  विचार-विमश

 किया  गया  था

 देश  में  मजदूर  संघों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  शिष्टमंडल  ने  सुझाव

 दिये  और

 भारतीत  मजदूर  संघ  द्वारा  यह  सुझाव  किन  सीमा  तक  स्वीकार  कर  लिए  गए  हैं  या

 स्वीकार  किए  जा  रहे  हैं
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ
 :  )  और  (

 युगोस्लाविया  मजदूर  संघ

 के  एक  जिसने  कि  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  ने  5  1973  को

 qq  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  से  एक  शिष्टाचारी  भेंट  की  थी  ।

 बौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 तमिलनाडु  को  खनिज  सम्पदा  के  लिए  स्वर्ण

 2516.  श्री  के०  बालदंडायुतम  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संख्या  ने  तमिलनाडु  में  वहाँ  की  खनिज
 सम्पदा

 का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  विस्तृत  सर्वेक्षण  किया
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  गए  कायें  की  मुख्य  बातें  कया  और

 इस  सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप  क्या-क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  att

 तमिलनाडु  के  विभिन्‍न  भागों  में  बृहद  तापमान  भू-रसायनिक  और

 भौतिकीय  टेलिन्चग  और  ब्यान  द्वारा  विस्तृत  खनिज  अन्वेषणों  द्वारा  अनुमति

 स्थित  भूवेज्ञानिक  मानचित्रण  द्वारा  प्रारिम्भक  खनिज  अन्वेषण  किए  गए  हैं  और  किए  जा  रहे  हैं  ।

 अभी  तक  किए  गए  सर्वेक्षणों  के  लौह

 ताम्र  इल्मिनाइट  एवं  गारनेट

 मृत्तिका  और  मोलिब्डेनाइट  के  निक्षेप  अवस्था पित  किए  गए  हैं  ।  तमिलनाडु  का  भूवैज्ञानिक  और

 खनिज  मानचित्र  भी  प्रकाशित  हो  गया  है  ।

 अलौह  धातुओं  को  खोज

 2517.  श्री  के०  बालदंडायुतम  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अलौह  धातुओं  की  खोज  और  समुपयोजन  संबंधी  प्रगति  धीमी  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 गलौज  धातुओं  की  खोज  भौर  समायोजन  के  कायें  में  तीव्रता  लाने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए गए  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  नहीं  ।  विगत

 दशाब्दी  के  दौरान  अलौह  धातुओं  की  उपलब्ध  राशियों  को  प्रमाणित  करने  के  लिए  पर्याप्त

 समन् वेषण  कार्य  गया  है  ।  यह  इस  तथ्य  से  प्रत्यक्ष  है  कि  1971  तक  यथा  नित  ताम्र

 सीसा-जस्ता  निकल  अयस्क  और  एल्यूमिनियम  अयस्क  की  उपलब्ध  राशियाँ  क्रमशः

 2,450  लाख  1,070  लाख  370  लाख  टन  और  2,300  लाख  टन  है  जबकि  1956  तक

 ताम्र  निकल  और  एल्यूमिनियम  की  अयस्क  की  उपलब्ध  राशियाँ  केवल

 30  लाख  100  लाख  शुन्य  और  280  लाख  टन  थीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  तकनीकी  समिति  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश
 की  कि  सुव्यवस्थित  मानचित्रण  कार्यक्रम  को  उच्चतम  संभाव्य  सीमा  तक  शीघ्र  सम्पादित  किया

 जाए  कौर  देश  का  मानचित्रण  1985  तक  सम् पूरित  होना  चाहिए  ।  यह  सरकार  द्वारा  स्वीकार
 किया  गया  है  और  भारतीय  भूवैज्ञा निक  सर्वेक्षण  द्वारा  षष्ठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के
 दौरान  परिष्कृत  उपस्कर  की  प्राप्ति  और  अतिरिक्त  कार्मिकों  की  भर्ती  के  माध्यम  से  भूवैज्ञानिक
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 मानचित्रण  और  क्षेत्रीय  खनिज  समन् वेषण  को  त्वरित  करने  के  लिए  कार्यक्रम  बनाए  जा  रहे  हैं  ।

 देश  के  विस्तृत  खनिज  समन् वेषण  को  त्वरित  करने  के  लिए  पब्लिक  सेक्टर  में  खनिज  समन् वेषण

 नियम  स्थापित  किया  गया  है  ।  खनिजों  के  विस्तृत  समन् वेषण  कार्यक्रम  में  अलौह  धातुओं  के  लिए

 समन् वेषण  को  यथा  आवश्यक  महत्व  दिया  जा  रहा  है  ।

 जहाँ  तक  अलौह-धातुओं  के  विस्तृत  समुपयोजन  का  प्रश्न  खेतड़ी  का  समायोजन  पहले

 ही  प्रायोगिक  आधार  पर  आरम्भ  हो  गया  बिहार  में  राखा  प्रावस्था  | है |  के  समुपयोजन  के

 लिए  परियोजना  रिपोर्ट  हिन्दुस्तान  ताम्र  लिमिटेड  के  अध्ययनाधीन  है  ।  हिन्दुस्तान  are  लिमिटेड

 द्वारा  अग्निगुण्डाला  ताम्र  निक्षेप  के  लिए  समावेशी  खनन  प्रायोजना  प्रगति  पर  है  और  मालंजखण्ड

 ara  निक्षेपों  के  विकास  की  प्रायोजना  विचाराधीन  है  ।  राजस्थान  और  गुजरात  के  सीसा-जस्ता

 के  समन् वेषण  के  बारे  में  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  का  पूर्वी  और  पश्चिमी  मोचिया  और

 माला  क्षेत्र  समावेशी  कार्यक्रम  है  ।  दरीबा-राजपुरा  सीसा/जस्ता  स्वाध्यता  अध्ययन  विदेशी

 परामर्शदाता  द्वारा  तैयार  किया  गया  है  ।  मध्य  प्रदेश  और  महा  राष्ट्र  की  खानों  से  बाक्साइट  का

 उत्पादन  आरम्भ  हो  गया  है  ।  हाड  रोक  के  अधीन  भास्कर  प्रदेश  और  बिहार

 की  अलौह  धातु  पटिटयों  में  हवाई  सर्वेक्षण  भी  सम् पूरित  किया  गया  है  ।

 कमंचारो  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  उपबन्धों  से  gaa  औद्योगिक  एकक

 2518.  श्री  के०  बालदण्डायुतम :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  किसी  औद्योगिक  एकक  को  कर्मचारी  भविष्य  fafa  अधिनियम  के  अधिकार

 क्षेत्र  से  मुक्त  रखा  गया

 यदि  तो  किन-किन  एककों  को  मुक्त  रखा  गया  है  और  इस  मुक्ति  की  अवधि  क्या

 और

 इस  प्रकार  से  मुक्त  रखने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघनाथ  :  से  कमंचारी  भविष्य  निधि  और

 परिवार  पेंशन  निधि  1952  उन  सभी  प्रतिष्ठानों  जिन्हें  अधिनियम  की

 सम्मिलित  किया  जाता  है  तथा  उन  वर्गों  के  प्रतिष्ठानों  जिन्हें  समय-समय  पर  अधिनियम  की

 धारा  1  (3)  के  अन्तर्गत  निर्दिष्ट  किया  जाता  लागु  होना  है  ।  अधिनियम  की  धारा  16

 (2)  की  परिधि  से  छूट  प्राप्त  तीन  वर्गों  के  प्रतिष्ठानों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 अवधि क्रमांक  औद्योगिक
 एकक  मुक्त  करने  के  कारण

 1  धर्मार्थ  संस्थानों  के  या  जो  केवल  अपने  कर्मचारियों  13-8-1955  से

 द्वारा  नियंत्रित  प्रतिष्ठान  ।  12-8-1975  तक के  लाभ  के  लिए  काय  कर

 रहे  हैं  ।  20  वर्षों  के  लिए

 छूट  स्वीकृत  की

 गई  |
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 क्रमांक  अवधि ऑद्योगिक  एकक  मुक्त  करने  के  कारण

 2  औद्योगिक  सहकारी  संस्थाओं  वित्तीय  आधार  पर  1-1-1955  से

 के  रूप  में  संगठित  हथकरघा  31-12-1974  तक

 कारखाने  ॥  20  वर्षों  के  लिए

 छूट  स्वीकृत  की

 चमड़े  के  उद्योगों  सहित  वित्तीय  आधार  पर  31-12-  1901  सं >

 लाख  में  लगे  हुए  कारखाने  31-12-1971  तरक

 10  वर्षों  के  लिए
 a.

 ge  स्वं  THT  को  |

 att  छूट

 स्वीकृत  करने  का

 प्रश्न  विचाराधीन

 aay

 श्रीलंका  से  स्वदेशी  लौटे  भारतीयों  का  तमिलनाडु  में  पुनर्वास

 2519.  श्री  क०  बालदंडायुतम  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  से  स्वदेश  लौटे  अधिकांश  भारतीय  तमिल

 क्या  वे  सभी  में  बस  गये  और

 उन्हें  बसाने  के  लिए  तमिलनाड़ु  सरकार  को  केन्द्र  ने  क्या  सहायता  दी  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  हाँ  ।

 एक  जिसमें  श्रीलंका  से  स्वदेश  लौटे  भारतीयों  की  संख्या  और  उन  राज्यों

 के  नाम  दिए  गए  हैं  जिनमें  उन्हें  बसाया  गया  संलग्न  है  |

 स्वदेश  लौटे  भारतीयों  के  राहत  और  पुनर्वास  के  लिए  स्वीकृत  सभी  योजनाओं  पर

 होने  वाले  सम्पूर्ण  व्यय  की  gta  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ऋण  तथा  अनुदान  देती  है  ।
 तमिलनाडु

 सरकार  को  श्रीलंका  से  स्वदेश  लौटे  भारतीयों  के  पुनर्वास  के  लिए  अब  तक  215  लाख  रुपए  का

 ऋण  और  52  लाख  रुपए  का  अनुदान  दिया
 जा  चुका  है  ।

 विवरण

 (i)  24-2-1973  तक  श्री  लंका  से  स्वदेश  लौटे

 भारतीयों  की  कुल  संख्या  85,627  व्यक्ति

 (20,609
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 31-7-1972  तक  सहायता  के  लिए  दोष (ii  )

 पड़े  आवेदन-पत्तों  की  संख्या  6,665

 (iii)  श्रीलंका  से  स्वदेश  लौटे  उन  भारतीयों  की

 संख्या  नीचे  दी  गई  है  जिन्हें  31-12-72

 तक  पुनर्वास  सहायता  दी  गई  थी

 4,537 तमिलनाडु

 मसूर  276

 केरल  276

 आरपार  प्रदेश  22

 अण्डमान  तथा  निकोबार
 0
 2

 योग  :  5,113

 अन्य  परिवार  वे  जो  श्रीलंका  से  अपने  साथ  लाई  परिसम्पत्तियों  और  भारत  में  पहले  से

 ही  अपनी  सम्पत्तियों  के  जरिये  अपने  आप  बस  गये  हैं  या  जिन्होंने  किसी  तरह  की  पुनर्वास  सहायता

 के  लिए  अनुरोध  नहीं  किया  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  वैज्ञानिक  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  कच्चे  माल  का  विकास

 2520.  श्री  एम०  पटेल  :  क्या  रक्षा  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  वैमानिक  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  आधारभूत  कच्चे  माल  का

 विकास  अपने  ही  देश  में  करने  की  दिशा  में  कितनी  सफलता  मिली

 क्या  इस  संबंध  में  सरकार  का  एयर  माल  ओ ०  पी०  मेहरा  द्वारा  हाल  ही

 में  बंगलौर  में  दिए  गए  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  23  1972  की  काम

 वीकलीਂ  के  पृष्ठ  1536  पर  प्रकाशित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  वायुयान

 उद्योग  में  प्रयोग  में  आने  वाली  कच्ची  सामग्री  में  कापर  और  निकल  बेस

 मिश्र  टिटनियम  विशेष  रेयर  एवरेकिल  ग्लास

 रबर  की  मदों  जैसी  अधातु  सामग्री  और  सिलेटन  आदि  जैसी  विशेष

 प्रकार  की  विभिन्‍न  उपभोज्य  सामग्री  सम्मिलित  हैं  ।  ये  एरोनॉटिक्स  उद्योग  में  उपयोग  के  लिए

 कठोर  विशिष्टताओं  द्वारा  नियन्त्रित  इस  समय  अधिकांश  आवश्यकताओं  आयात  कर

 पूरा  क्रिया  जाता  है  परन्तु  एल्यूमीनियम  कापर  मिश्रधातु  और  मैग्नेशियम  मिश्रधातु  के

 लिए  स्वदेशी  स्रोत  विकसित  किए  गए  जो  विशुद्ध  आयातित  धातु  पर  आधारित  हैं  ।  ग्लास

 क्रोध  और  उपभोज्य  सामग्री  जसी  अधातु  सामग्री  की  आवश्यकताओं  के  एक  भाग  को  भी  स्वदेशी

 स्रोतों  से  पुरा  किया  जा  रहा  है  |
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 जी  श्रीमान्‌  ।

 यह  समाचार  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  fro  के  चेयरमेन  द्वारा  बंगलौर  में  14-12-1972

 को  रक्षा  मंत्री  द्वारा  प्रथम  हेलीकाप्टर  के  स्वीकार  करने  और  कृषक  वायुयान  के

 करण  के  अवसर  पर  दिए  गए  स्वागत  भाषण  से  सम्बन्धित  जिसमें  आधारभूत  सामग्री  की

 सप्लाई  के  लिए  स्वदेशी  स्रोत  विकसित  करने  पर  बल  दिया  गया  था  ।  सरकार  इसको  काफी

 महत्व  देती  है  ।  आयात  प्रतिस्थापन  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  प्रभावशाली  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  जिससे  आयातित  समग्री  पर  हमारी  निर्भरता  कम  होती  जाय  ।  सरकार  ने  हाल  ही  में

 छुरोनाटिक्स  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  विशेष  धातु  और  विशेष  मिश्र  धातु  के  निर्माण  के  लिए  एक

 प्लांट  स्थापित  करने  ar  भी  निगम  किया  था  ।

 वैमानिकी  उद्योग  के  लिये  अपेक्षित  आधारभूत  कच्चे  माल  के

 लिये  बिदेशी  संसाधनों  पर  निर्भरता

 2521.  श्री  एच०  एस०  पटेल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वैमानिकी

 उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  कच्चे  माल  के  लिए  भारत  किस  सीमा  तक  विदेशी  संसाधनों  पर

 निर्भर है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  वायुयान  उद्योग

 में  प्रयोग  में  आने  वाली  कच्ची  सामग्री  में  एसयूवी  मैंने  कापर  और  निकिल  बेस

 टिटनियम  मिश्र  विद्वेष  रेजर  एवरेलिक्‌  ग्लास  रबर  की  मदों

 सी  अधातु  सामग्री  और  सिले टन  आदि  जैसी  विशेष  प्रकार  की  विभिन्‍न

 उपभोज्य  सामग्री  सम्मिलित  हैं  ।  ये  एरोनॉटिक्स  उद्योग  में  उपयोग  के  लिए  कठोर  विशिष्टताओं  द्वारा

 नियन्त्रित  हैं  ।  इस  संमय  अधिकांश  आवश्यकताओं  आयात  कर  पूरा  किया  जाता  है  परन्तु  जहाँ

 तक  aaa  मदों  की  पूर्ति  के  लिए  स्वदेशी  साधनों  को  विकसित  करने  के  लिए  संगठित  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं
 ।

 टेस्टिंग  हाउस  सेक्सी  फायर  कलकत्ता  द्वारा  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 को  राशि  का  जमा  न  किया  जाना

 2522.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के

 प्रबन्ध  में  चल  रही  वेस्टिंग  हाउस  सेक्सी  फार्मर  कलकत्ता  ने  1970  से  लेकर

 1972  तक  भविष्य  निधि  की  19  लाख  रुपये  की  राशि  जमा  नहीं  की  और  परिणा q-
 स्वरूप  जो  लोग  सेवा  निवृत्त  हो  चुके  हैं  अथवा  फर्म  छोड़  कर  चले  गये  उन्हें  एक  वर्ष  से  अधिक

 समय  से  भविष्य  निधि  की  राशि  नहीं  मिल  पा  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक
 और स्थिति  का  पता  किया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघनाथ  से  (7)  यह  मामला  सरकार  के

 ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  ।  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  अब  इस  प्रकार  सुचित  किया  है  :--

 मसले  वेस्टिंग  हाऊस  सेक्स बी  फायर  कलकत्ता  ने  1970  से

 1972  तक  की  अवधि  के  लिए  भविष्य  निधि  की  देय  राशियों  की  अदायगी  में  ga  की  है  ओर

 19  लाख  रुपये  प्रतिष्ठान  के  न्यासी  बोर्ड  को  हस्तान्तरित  किए  जाने  वाले  हो  गए

 पता  चला  है  राज्य  श्रम  विभाग  ने  बकाया  राशियों  की  31  1974  तक  चुकती  के  लिए

 अदायगी  की  एक  योजना  तैयार  की  है  और  उस  विभाग  ने  सार्वजनिक  उपक्रम  विभाग  से  अनुरोध

 किया  है  कि  वह  चालू  वर्ष  के  दौरान  6  लाख  रुपये  और  बाकी  13  लाख  रुपये  का  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  नियतन  करे  ।  राज्य  श्रम  विभाग  ने  प्रतिष्ठान  को  कहा  है  कि  ae  निधि  छोड़कर

 जाने  वाले  सदस्यों  को  अदायगी  करने  के  लिए  व्यवस्था  करें  ।  मासिक  विवरणियां  सदस्यों  को

 की  गई  अदायगियाँ  दर्शाती  हैं  ।  यह  मामला  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  |

 1970  से  as  1972  तक  की  अवधि  के  लिए  अभियोजन  सम्बन्धी  रिपोर्ट  भी  आवश्यक

 स्वीकृति  हेतू  राज्य  सरकार  के  पास  भेज  दी  गई  है  ।

 भीरत  कोकिंग  कोल  कम्पनी  द्वारा  भवन है  को  खरीदना

 2523.  श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भारत  कोकिंग  कोल  कम्पनी  ने  हाल  ही  में  बिहार  में

 करिया  नगर  के  निकट  भवनਂ  को  खरीदा

 यदि  तो  इसे  किस  उद्देश्य  से  खरीदा  गया  और

 भवन  का  कुल  निर्मित  स्थान  कितना  इसका  निर्माण  कब  हुआ  इसका  स्वामी

 कौन  मुल्यह्लास  काट  कर  इसका  सही  मूल्य  क्या  है  और  इसे  किस  मूल्य  पर  खरीदा  गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  से  सामग्री  एकत्रित

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  |

 मजदूरों  की  औसत  आय

 524.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  ब  ताने  की च  कपा  करेंगे  कि  :

 नवीनतम  वर्ष  में  एक  मजदूर  राज्य-वार  तथा  औसत

 आय  कितनीਂ

 क्या  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  द्वारा  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  मजूरी  को  क्षेत्नीय

 आधार  पर  निर्धारित  करने  की  सिफारिश  की  गई  और
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 यदि  तो  उक्त  सिफारिशों  पर  यदि  MIQ  कलन
 कोई  ATT st

 ही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  औद्योगिक  और  कृषि  श्रमिकों  की

 मजबूरियों  भर  कार्य  के  संबंध  में  उपलब्ध  सूचना  भारतीय  श्रम  1972  के  भाग  4  के  पृष्ठ

 53  से  95  में  प्रकाशित  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  ने  क्षेत्रीय  आधार  पर  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  मजुरी

 निर्धारित  करने  की  कोई  सिफारिश  नहीं  की  इसके  बदले  इसने  सुझाव  दिया  है  कि  आवश्यकता

 ot  आधारित  मजबूरियों  और  उचित  मजूरी  के  उत्तर  स्तर  पर  मजबूरियों  आसानी  से  और

 केवल  क्रमावस्था  द्वारा  नियोजक  की  उसे  देने  की  सीमा  और  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  आरम्भ

 किया  जा  सकता  है  ।  राष्ट्रीय  न्युनतम  मजुरी  के  संदर्भ  में  आयोग  ने  यही  निश्चित  किया  है  कि

 प्रत्येक  राज्य  में  विभिन्‍न  समरूप  क्षेत्रों  में  एक  क्षेत्रीय  न्युनतम  को  अधिसूचित  करना  संभव

 क्योंकि  सारे  देश  के  लिए  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजूरी  न  तो  संभव  है  और  न  ही  वांछनीय  |

 मजबूरियों  से  संबंधित  आयोग  की  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।

 Expenditure  on  Bangladesh  Refugees

 2525.  Shri  Chhatrapati  Ambesh  :

 Shri  C.  K.  Chandrappan  :

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  final  expenditure  incurred  under  each  head  on  Bangladesh  refugees  from

 the  date  of  their  arrival  in  India  upto  the  date  of  final  return  to  Bangladesh;  and

 (b)  the  amount  received  from  foreign  countries  for  providing  relief  to  Bangladesh

 refugees  along  with  the  names  of  such  countries  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Raghunatha  Reddy)  :  (a)  The  total

 final  expenditure  incurred  under  each  head  on  Bangladesh  refugees  from  the  date  of  their

 arrival  in  India  upto  the  date  of  their  final  return  to  Bangladesh  is  still  under  computation.
 It  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  it  is  ready.

 (b)  A  statement  showing  the  amounts  received  in  cash  from  the  foreign  countries  for

 providing  relief  to  Bangladesh  refugees  along  with  the  names  of  such  countries  is  attached.

 tatement  showing  the  Aid  received  from  Foreign  Governments/U.  N.

 Agencies/  Voluntary  Organisations  in  Cash,  for  refugees
 from  Bangladesh

 (in  Rupees)

 1  U.S.  A.  8-22  crores
 2.  United  Kingdom  17°27  crores
 3  Netherlands  1:41  crores
 4  .  Czechoslovakia  0°05  crores

 5  U.S.  3.  0°55  crores
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 Canada  1°46  crores
 UNHCR  (Countries  not  specified)  12:54  crores

 Voluntary  Organisations  (West  Germany)  1:10  crores

 Australia  0:05  crores
 a  20

 Total  :  42°65  crores

 जारी  किए  गए  लाइसेंसों  के  अंतगर्त  स्थापित  किए  गए  faa  भट्ठी  इस्पात  सायं
 ल

 2526.  श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  विद्युत  भट्टी  इस्पात  संगठनों  क ेलिए  अब  तक  कितने  लाइसेंस  दिये  गये

 लाइसेंस  लेने  वाले  कितने  लोगों  ने  संयंत्र  लगा  दिया  है  कौर  कितने  ऐसा  करने  में

 असफल  रहे  हैं  और  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  ने  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  लाभप्रदता  का  कोइ  अध्ययन  किया  है  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  अब  तक  विद्युत  भट्टियों

 से  परम्परागत/निरन्तर  ढुलाई  प्रक्रिया  द्वारा  इस्पात  पिण्ड  बिलेट  के  उत्पादन  के  लिए  25  इकाइयों

 का  आशय-पत्न/सी ०  ओ ०  बी  ०/औद्योगिक  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ।

 नवीनतम  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  इनमें  10  इकाइयों  ने  सुचित  किया  है

 कि  उनके  संयंत्रों  में  उत्पादन  आरम्भ  हो  गया  है  ।  बाकी  पार्टियाँ  इस  दिशा  में  आवश्यक  कदम

 उठा  रहीं  हैं  और  आशा  है  कि  वे  यथा  समय  अपने  कारखाने  स्थापित  कर

 सरकार  ने  विद्युत  भट्टी  इकाइयों  के  आर्थिक  पहलुओं  अभी  तक  कोई  अध्ययन

 नहीं  किया  है  फिर  भी  इस्पात  की  विंमान  कमी  के  संदर्भ  में  इस्पात  बनाने  के  लघु  जो  कच्चे

 माल  के  रूप  में  रही  लोहे  का  प्रयोग  करते  जिनमें  तुलनात्मक  रूप  में  कम  पूँजी  लगती  कम

 जेस्टेशनल  अवधि  होती  है  अधिक  उत्पादन  होता  अधिक  अच्छे  माने  गये  इसकी  पुष्टि  इस

 प्रकार  की  इकाइयाँ  लगाने  में  रुचि  रखने  वाली  पार्टियों  की  संख्या  से  भी  होती  है  |

 देवी  कच्चे  माल  से  सदस्य  सेनाओं  के  लिए  सर्दी  के  मौसम  के  लिए  कपड़े  बनाना

 2527.  श्री  सी०  जनादंनन  :  नया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  सशस्त्र  सेनाएँ  सर्दी  के  मौसम  के  लिए  कपड़े  बनाने  के  लिए  आयातित

 ऊन  पर  निरभर

 इस  प्रयोजन
 हेतु

 ऊन  के  आयात  पर  प्रति  वर्ष  कितना  व्यय  होता
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 क्या  सरकार  ने  सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  देशी  कच्चे  माल  से  सर्दी
 के

 मौसम  के  कपड़े

 बनाने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  सर्दी  के  मौसम

 के  कपड़ों  के  निर्माण  के  लिए  सशस्त्र  सेनाएँ  अशंतः  आयातित  ऊन  पर  निर्भर  हैं  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  ऊन  के  वार्षिक  आयात  पर  चालु  व्यय  वर्ष  में  2  से  2'5  करोड़

 रुपये  होने  का  अनुमान  है  ।

 तथा  जी  श्रीमन्‌  |  रक्षा  मंत्रालय  का  अनुसंधान  विकास  संगठन  पहले

 से  ही  इस  समस्या  पर  लगा  हुआ  है  तथा  ऊन  के  आयात  प्रतिस्थापन  के  लिए  अनेकों  परियोजनाएँ

 हाथ  में  ली  हुई  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  सफल  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  ऊन  की  आयातित  मात्रा  को

 घटाने  के  लिए/अंशंतः  या  पुर्णतया  स्वदेशी  ऊन--मनुष्य  के  द्वारा  बनाए  गए  वस्तु  मिश्रणों

 भोर  आगे  कार्य  जारी  है  ।

 नौसेना  के  लिए  आधुनिकतम  दस्त

 2528.  श्री  ao  जनार्दन  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1973  के  *हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में

 वापस  alee  आफ  दी  फ्यूचरਂ  को  भविष्य  में  आने  वले  शस्त्रों  की

 शशांक  के  अंतगर्त  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया  और

 यदि  तो  नौसेना  को  आधुनिकतम  शस्त्र  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  श्रीमती  ।

 जहाजों  में  नवीनतम  हथियार  उपलब्ध  कराने  के  विचार  से  नौसेना  के  लिए  हथियारों

 की  आवश्यकताओं  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।  नौसेना  द्वारा  अपेक्षित  सभी  हथियार

 अभी  तक  स्वदेश  में  नहीं  बनाए  जाते  परन्तु  आवश्यकतानुसार  उपयुक्त  हथियारों  को  विदेशों  से

 मंगाकर  और  जहाँ  कहीं  सम्भव  होता  स्वदेशी  निर्माण  को  बढ़ाकर  उन्हें  प्राप्त  करने  के  लिये

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  माननीय  सदस्य  यह  मानेंगे  कि  इस  बारे  में  और  आगे  ब्यौरे  प्रकट  करना

 लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 भारतीय  मजदूर  संघ  केन्द्र  हारा  गेर-कोकिंग  कोयला  खान  सलाहकार

 में  उसके  मनोनीत  व्यक्तियों  का  शामिल  न  किये  जाने  के  बारे  में  विरोध

 2529.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भारतीय  मजदूर  संघ  केन्द्र  ने  गैर-कोकिंग
 कोयला

 खान  सलाहकार  बोड़ें  में  उसके  द्वारा  मनोनीत  व्यक्तियों  को  शामिल  न  किये  जाने  पर  विरोध

 प्रकट  किया
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 (@)  क्या  सरकार  को  UM पता
 है  कि  कोयला  उद्योग  में  भारतीय  मजदूर  संघ  केन्द्र  की

 सदस्यता  काफी  अधिक  और

 यदि  तो  इस  सलाहकार  बोड़  में  भारतीय  मजदूर  संघ  केन्द्र  के  प्रतिनिधियों  को

 शामिल  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  हाँ  |

 और  गैर-कोककर  कोयला  खानों  के  लिए  सलाटकारमण्डल  स्थापित  करने  का

 प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 बालासोर  स्थित  प्रमाण  तथा  प्रायोगिक  प्रतिष्ठान  एन्ड  एक्सपेरिमेंटल

 के
 औद्योगिक

 कमंचारियों  की  छंटनी

 ब  क
 2530,  श्री  जून  सेठी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बालासोर  स्थित  प्रमाण  तथा  प्रायोगिक  प्रतिष्ठान  के  औद्योगिक  तमंचा  रियों

 की  प्रस्तावित  छंटनी  के  क्या  कारण  और

 उन  और  कार्यों  जिन्हें  थोड़े  समय  पुर्व  नये-बचे  कृत्रिम

 को
 सौंपा

 गया  इस  प्रतिष्ठान  को  पुनः  प्रारम्भ  करने  के  लिए  तत्काल  आदेश  क्यों  नहीं  दिया

 गया ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  तरफ  और

 प्रयोग  स्थापना  बालासौर  में  औद्योगिक  कमंचारियों  की  किसी  प्रकार  की  कोई  छंटनी  नहीं  की  गई

 है  और  न  उसका  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 नई  निर्मित  तरफ  रेज  को  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  से  संबंधित  कोई  कायें  नहीं

 दिया  गया  है  ।  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  द्वारा  विकसित  उपस्करों  और  गोला  बारूद  के

 परीक्षणों  और  मूल्यांकन  से  संबंधित  सारा  काम  अभी  भी  प्रूफ  और  प्रयोग  बालासोर  में

 किया  जा  रहा  चूँकि  कुछ  वस्तुओं  का  प्रयोग  संबंधी  काम  काफी  बढ़  गया  है  और  इसके  अभी

 भौर  बढ़ने  की  आशा है  और  नेमी  प्रयोग  का  काय  अभी  भी  बालासौर  में  किया  जा  रहा  अतः

 यह  व्यवहार्य  नहीं  होगा  कि  अन्य  स्थान  पर  जाने  वाला  नेमी  प्रूफ  संबंधी  काम  भी  उक्त

 स्थापना  को  सौंपा  जाए  ।.

 संविद  श्रमिक  तथा  1970  के  क्रियान्वयन  के  संबंध  में

 कन्ना नूर  फूड  कार्पोरेशन  संघ  का  अभ्यावेदन

 2531.  श्री  सी०  के०  चन्द्रभान  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कन्ना तूर  फूड  कारपोरेशन  संघ

 भारतीय  श्रमिक  संघ  से  संविद  श्रमिक  एवं  1970,  के
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 संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  जिसमें  सरकार  से  उक्त  अधिनियम  के  क्रियान्वयन  के  लिए

 शीघ्र  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  किया
 गया

 क्या  इस  अधिनियम  के  अनुसार  जिस  केन्द्रीय  बोड़ें  का  गठन  होना  वह  नहीं  हुआ

 यदि  तो  विलम्बਂ  के  क्या  कारण  कौर

 इस  अधिनियम  को  क्रियान्वित  करने  में  सभीਂ  प्रकार  की  आवश्यक  कार्यवाही  करने

 के  मामले  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  रेड्डी  )
 :  हाँ  ।

 केन्द्रीय  सलाहकार  ठेका  श्रम  बोड़ें  30-10-71  को  गठित  किया  गया

 भारत  सरकार  ने  अधिनियम  और  उसके  अन्तर्गत  बनाई  गई  नियमावली को  10-2-71

 से  लागू  किया  है  ।  अधिनियम  के  अधीन  विभिन्‍न  प्राधिकारियों  को  नियुक्त  किया  गया  है  और

 अधिनियम  को  केन्द्रीय  क्षेत्राधिकार  पण  रूप  से  लागु  करने  के  लिए  आवश्यक  start  की  जा

 रही है  ।

 केरल  की  राज्य  जो  कन ना नूर  खाद्य  निगम  के  संबंध  में  सरकारਂ

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाई  गई  नियमावली  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  कायंवाही  कर  रही  है  ।

 मारुति  लिमिटेड  को  इस्पात  की  सप्लाई

 2532,  श्री  ज्योतिषीय  बसु  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारुति  हरियाणा  का र  को  परियोजना  हेतु  इस्पात  के

 कोटे  का  आबंटन  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इस  कम्पनी  ने  कोटे  के  लिए  कब  आवेदन-पत्न  दिया

 कोटे  की  मंजूरी  कब  दी  गई  और

 कम्पनी  द्वारा  कुल  कितने  इस्पात  की  माँग  की  गई  थी  और  उनके  मंत्रालय  द्वारा  इसे

 वास्तव  में  कितना  इस्पात  सप्लाई  किया  गया  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  से  इस्पात  के

 वितरण  की  संशोधित  जो  1970  से  लागू  के  अन्तर्गत  कोटे  देने  की  प्रथा  समाप्त

 कर  दी  गई  है  ।

 इस  फर्म  ने  कितने  इस्पात  की  माँग  की  थी  और  इसे  विभिन्‍न  स्रोतों  से  कितना

 इस्पात  दिया  गया  के  बारे  में  जानकार  ald  Val  Sel  हु
 ज्ञात्तकारी  प्राप्त  की  जा  war  2  at  चा कहे  पद ढल  पर  रख दी

 जाएगी ॥
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 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  कोयले  को  कमी

 2533.  श्री  एस०  ATTo  दामानी  :  प्रा  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  भिलाई  कारखाने  को  कोकिंग  कोयले  की  कमी

 का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  यह  कमी  कब  से  दूर  हुई  है  और  इसके  क्या  कारण

 इसके  परिणामस्वरूप  इन  कारखानों  में  उत्पादन  को  कितनी  हानि  हुई  है  और  क्या

 किन्हीं  अन्य  कारखानों  को  भी  इस  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 इन  कारखानों  की  कमी  के  अनुसार  कोकिंग  कोयले  की  निरन्तर  सप्लाई  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के

 लिए  कोकिंग  कोयले  की  कोई  कमी  नहीं  रही  फिर  भी  पिछले  कुछ  महीनों  से  यह  का  रखाना

 कोयले  के  सामान्य  स्टाक  से  कम  स्टाक  से  काम  कर  रहा  है  ।

 कोयले  के  काम  में  कमी  मुख्यतः  बिजली  की  अनिश्चित  सप्लाई  के  कारण  हुई  है

 जिससे  कोयला  शोधन  शालाओं  के  ठीक  ढंग  से  कार्य  करने  पर  प्रभाव  पड़ा  है  और  कुछ  हद  तक

 इसका  कारण  पूर्वी  क्षेत्र  में  यातायात  की  कठिनाइयाँ  भी  हैं  ।

 भिलाई  इस्पात  कारखानों  में  कोकिंग  कोयले  की  कमी  के  कारण  उत्पादन  में  कोई

 हानि  नहीं  हुई  जबकि  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  और  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में

 भी  कोयले  के  सामान्य  स्टाक  से  कम  स्टाक  की  समस्या  रहीਂ  उनके  उत्पादन  पर  भी  इससे  कोई

 प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इनमें  से  किसी  कारण  से  भी  इस्पात  कारखानों  में

 लगातार  उत्पादन  में  कोई  गम्भीर  बाधा  न  आने  पाये  कारखाना  तथा  मंत्रालय  स्तर  पर  बिजली

 पैदा  करने  वाले  तथा  रेल  यातायात  से  सम्बन्धित  सभी  अभिकरणों  से  लगातार  सम्पर्क  रखा  जा

 रहा  है
 ।

 ब्रितानी  इंजीनियरिंग  कम्पनी  के  ana  डिवीजन  को  नियन्त्रण

 में  लेने  के  लिये  बिहार  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 2534.  को  लिदिब  चोधरी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  ब्रिटानिया  इंजीनियरिंग  कम्पनी  के  वैगन  डिवीजन  की

 मोकामेह  स्थित  फैक्टरी  के  प्रबन्ध  ऑद्योगिक  विकास  और  विनियमन  अधिनियम  के

 नियन्त्रण  में  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और
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 क्या  सरकार  ने  अभी  तक  इस  प्रस्ताव  पर  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  सिद्धेश्वर  :  हाँ  ।

 ब्रिटानिया  इंजीनियरिंग  कम्पनी  मोकामेह  के  कार्यों  की  जाँच  करने

 के  लिए  उद्योग  विकास  तथा  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  15  के  अधीन  एक  जाँच  समिति

 गठित  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 हिन्दुस्तान  ताँबा  निगम  द्वारा  मलंजखण्ड  ताँबा  खानों  के  उपयोग  के  लिये  योजना

 2535.  श्री  fates  चौधरी  :  व्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  ताँबा  निगम  ने  मध्य  प्रदेश  में  मलंजखण्ड  की  खुली  ढलवाँ  ताँबे  की

 खानों  के  उपयोग  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  है  और  उसे  अन्तिम  रूप  दिया

 क्या  मलंजखण्ड  के  अयस्कों  के  लिए  एक  अलग  अयस्क  स्मेलरटिंग  संयंत्र  होगा  अथवा

 इन्हें  स्केटिंग  के  लिए  खेतड़ी  और  घाटसिला  ले  जाया  और

 पूरी  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या  होगी  ?

 इस्पात  और  खान  संचालक  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  हिन्दुस्तान
 ara

 लिमिटेड  ने  मलंजखण्ड  तार  निक्षेप  के  विकास  के  लिए  प्रारम्भिक  अध्ययन  किए  हैं  ।  इन  अध्ययनों

 के  आधार  पर  खनन  संक्रियाओं  के  लिए  साध्यता  अध्ययन  करने  और  मलंजखण्ड  में  सान्द्रण  संयंत्र

 की  स्थापना  के  लिए  विदेशी  परामर्शदाताओं  को  नियुक्त  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  |

 पराम्थदाताओं  की  नियुवित  प्रक्रियागत  है  ।

 मलंजखण्ड  में  ताम्र  saan  को  स्थापित  करने  अथवा  खेतड़ी  या  को

 satay  के  लिए  तास  सितारों  के  परिवहन  का  परामर्शदाताओं  द्वारा  जाने  वाली

 संक्रियाओं  के  आकार  पर  लिया  जाएगा  ।

 इस  समस्त  परियोजना  की  लागत  को  उप दर्शित  करना  संभव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  गेर-कोकिंग  कोयला  खानों  के  लिए  प्रशासनिक  मशीनरी

 2536.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  गैर-कोकिंग  कोयला  खानों  को  अपने  नियंत्रण  में  लेन ेके  क्या

 कारण

 उन  कोयला  खानों  के  प्रबंध  के  लिए  पथ  पित  की  गई  प्रयास  निक  मशीनरी  का  ब्यौरा

 कया
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 बपा  Ceo
 क्या  खानों  का  संचाल  य  जलेगा  2D  लता  से  करने  के  लिए  कोई  योजनायें  बनाई  गई

 हैं  और  यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 यदि  तो  यह  कायें  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  प्राइवेट  कोयला-खान

 स्वामियों  की  ओर  से  खानों  के  विकास  के  लिए  नए  विनिधानों  की  दिशा  में  प्रयत्नों  में  कमी  थी

 और  खनिज  संरक्षण  की  ओर  बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया  एवं  अनुरक्षण  की  कमी  के  कारण

 विद्यमान  खानों  को  भी  हानि  पहुँचाने  का  तत्काल  खतरा  था  ।  आसनसोल-रानीगंज  कोयला  पट्टी

 में  अनेक  खानें  बंद  की  गई  थीं  और  कारत  खानों  द्वारा  भी  अपनी  क्षमता  का  उपयुक्त  रूप  से

 उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  था  ।  श्रमिकों  का  शोषण  किया  जा  रहा  था  और  कई  खानों  में  मजदूरी

 बोर्ड  पंचाट  को  पुर्णतया  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  था  ।  राज्य  सरकार  के  देय  का  बहुत  सा

 संदाय  बकाया  था  ।  इसके  अतिरिक्त  पंचम  पंचवर्षीय  योजना  में  प्राइवेट  सेक्टर  की  खानों  द्वारा

 280  लाख  टन  कीਂ  अतिरिक्त  का  योगदान  किए  जाने  की  संभावना  है  जिसके  लिए  अधिक

 मात्रा  में  विनिधान  अपेक्षित  होगा  जो  कि  प्राइवेट  स्वामियों  की  क्षमता  से  बाहर  की  बात  थी  ।  इन

 समस्त  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  कोयला  खान  1973

 के  अधीन  समस्त  अकोककारी  कोयला  खानों  ऐसी  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  प्रबन्ध  ग्रहण

 किया है

 प्रबंध  के  प्रयोजना  कोयला  खान  प्राधिकारी  ने  ग्रहीत  खानों  को  49  दलों  में

 जित  किया  है  और  प्रत्येक  दल  पब्लिक  सेक्टर  कम्पनियों  या  कोयला  बोड़े  या  खान  सुरक्षा

 निदेशालय  में  से  लिए  गए  अभिरक्षक  के  अधीन  है  ।  खानों  के  सही  रूप  में  कार्यकरण  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  महा  अभिरक्षकों  द्वारा  अतिरिक्त  महाभिरक्षकों  और  उप-महाभिरक्षकों  को  पर्याप्त  शक्तियाँ

 प्रत्यायोजित  की  गई  हैं  ।

 और  प्रबन्ध  ग्रहण  के  पश्चात  अल्पावधि  में  खानों  की  कार्यकरण  दक्षता  में

 सुधार  के  लिए  कोई  समुचित  योजना  dare  नहीं  की  जा  सकी  इस  मामले  की  पूरी  तरह  से

 जांच  करने  के  लिए  कोयला  खान  प्राधिकारी  के  महाशिरक्षक  2 1
 लारा  समिति  गठित  की  जा

 रही है  ।

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  एककों  में  प्रगति

 2537.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  एककों  द्वारा  इस  वर्ष  कितनी  प्रगति  की  गई

 खेतड़ी  परियोजना  के  कार्य  को  पूरा  करने  में  इसे  कितना  समय  लगेगा  atk  वहाँ

 उत्पादन  कब  तक  आरम्भ  हो
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 क्या  नये  निक्षेपों  और  साथ  ही  यह  पता  लगाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि

 उनसे  खनिज  वाणिज्यिक  स्तर  पर  निकाला  जा  सकता  है  अथवा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  1972  में  हिन्दुस्तान

 ताम्र  लिमिटेड  की  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  सर्वतोमुखी  प्रगति  अभि प्राप्त  की  गई  खेतड़ी  TH

 परियोजना  में  खान  विकास  और  विभिन्‍न  प्रक्रिया  संयंत्रों  के  संनिर्माण  कार्यों  की  प्रगति  में  वृद्धि

 हुई  ।  वर्ष  के  दौरान  परियोजना  में  कुल  लगभग  22  करोड़  रुपए  का  विनिधान  किया  गया  ।  राखा

 तास  परियोजना  खान  विकास  के  arse  संयंत्र  का  संनिर्माण  कार्य  भी  आरम्भ

 किया  गया  ।  अभ्निगुण्डाला  बण्डालामोद्ट्  निक्षेप  को  समावेशी  खनन  प्रायोजना  अधिकांश

 भाग  सम् पूरित  किया  गया  और  विस्तृत  परियोजना  रिपो  तैयार  करने  का  कार्य  आरम्भ  किया  गया  |

 दरीबा  ताश  परियोजना  का  विकास  कायें  भी  आरम्भ  किया  गया  ।  भारतीय  ara

 शिला  जिसका  कम्पनी  द्वारा  ag  के  दौरान  प्रबंध  ग्रहण  किया  1971  की  औसतन  800  टन

 की  उत्पादन  दर  की  तुलना  में  वर्ष  के  अन्त  तक  तास  धातु  की  उत्पादन  दर  लगभग  1100  टन  तक

 वर्धित  हुई  ।

 ag  आशा  की  जाती  है  कि  1974  के  आरम्भ  में  खेतड़ी  ताम्र  परियोजना  से  उत्पादन

 आरम्भ  होगा  |

 और  नए  खनिज  निक्षेप  अवस्था पित  करने  के  लिए  भूवैज्ञानिक  समन् वेषण  सतत

 प्र क्रियाशील  हैं  ।  हाल  ही  में  मध्य  प्रदेश  में  मलंजखण्ड  में  आशाजनक  ताम्र  निक्षेप  अवस्था पित

 किया  गया  है  ।  इस  निक्षेप  के  विचारार्थ  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  |

 श्रमिक  ब्यूरो  के  एक  हिस्से  को  शिमला  से  चंडीगढ़  ले  जाना

 2538.  श्री  बसंत  साठ  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिमला  में  कार्यालय  के  लिए  स्थान  की  कमी  होने  से  श्रमिक-ब्यूरो  का  एक  हिस्सा

 शिमला  से  चंडीगढ़  ले  जाना  पड़ा

 चंडीगढ़  में  कितने  कर्मचारियों  को  भेजा  गया  और  वहाँ  के  कार्यालय  भवन  के  लिए

 प्रति  माह  कितना  किराया  दिया  जाता  और

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रशासनिक  और  कार्य  की  सुविधा  की  दृष्टि  से  इन  कार्यालयों

 को  दिल्‍ली  के  निकट  अथवा  किसी  अन्य  उपयुक्त  स्थान  पर  ले  जाने  का  और  यदि  तो  यह
 प्रस्ताव  इस  समय  किस  प्रकट  पर  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  जी  हाँ  |

 ऐसे  अधिकारियों  और  कमंचा  रियों  की  संख्या  119  थी  जिन्हें  शिमला  से
 चण्डीगढ़
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 स्थानान्तरित  किया  गया  और  इस  समय  चंडीगढ़  स्थित  कार्यालय  भवनों  के  लिए  5950/-  रुपये

 प्रति  माह  का  मासिक  किराया  दिया  जा  रहा  है  ।

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रमिक  ब्यूरो  में  आर्थिक  अन्वेषकों  के  लिए  पदोन्नति  का  कोटा

 2539.  श्री  ada  साठे  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 श्रमिक  ब्यूरो  में  आधिक  इकानामिक  प्रेम  2  से  आर्थिक

 अन्वेषक  ग्रेड  1  में  पदोन्नति  का  कोटा  कितना

 कृषि  विभाग  के  अर्थशास्त्र  और  सांख्यिकीय  निदेशालय  में  ऐसे  ग्रेडों  के  लिए  विद्यमान

 50  प्रतिशत  कोटे  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति  कया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  पदोन्नति  के  कोटे  में  समुचित  वृद्धि  करने  का  है  ।

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  ale  श्रम  ब्युरो  में  प्रथम  ग्रेड  के

 अन्वेषकों  की  नियुक्ति  संबंधी  भर्ती  नियमों  के  प्रथम  ग्रेड  के  अन्वेषक  की  रिक्त  स्थानों  का

 एक  तिहाई  द्वितीय  ग्रेड  के  अन्वेषकों  की  पदोन्नति  द्वारा  भरना  होता  इसकी  तुलना  अर्थ

 सांख्यिकी  महा  निदेशालय  में  अनुसंधान  अन्वेषक  की  अनुसंधान  अन्वेषक  (a

 अनुभाग
 अधिकारी  के  पद  पर  पदोन्नति

 के
 कोटे  के  साथ  अनुकुल  रूप  में  की  जा

 सकती है  ।

 जी  नहीं  ।

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना  प्यार  उपोत्पाद

 2540.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  are  काल  तक  प्रतीक्षा  और  धोये  के  बाद  115  करोड़  रुपये  की  खेतड़ी  ताँबा

 योजना  पुरी  होने  वाली

 क्या  200,000  टन  ट्रिपल  सुपरफास्फेट  का  उत्पादन  करने  वाले  उबर  संयंत्र  को

 शुरू  करने  के  लिए  उपोत्पाद  सल्फ्यूरिक  एसिड  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 क्या  देश  के  लिए  आवश्यक  अन्य  उपोत्पाद  प्राप्त  किए  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  हाँ  ।
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 हाँ  ।  पूर्ण  संचालनावस्था  ट्रिपल  सुपर  फास्फेट  के  लगभग  दो  लाख  टन  के

 उत्पादन  के  उपोत्पाद  गंध किय  अम्ल  पर्याप्त  मात्ना  में  उपलब्ध  होगा  ।

 और  हिन्दुस्तान  तास  लिमिटेड  क्रिशलाइट  के  उत्पादन  के  लिए  फ्लुओराइड

 जो  उं रक  संयंत्र  का  उपोत्पाद  उपयोग  की  साध्यता  का  परीक्षण  कर  रहा  है  |

 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  बेचने  योग्य  इस्पात

 और  पिंड  इस्पात  का  उत्पादन

 2541.  श्री  राजदेव  सिंह  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  तीन  इस्पात  संयंत्रों  में  जनवरी  में  281,500  टन  बेचने  योग्य

 इस्पात  का  उत्पादन  अब  तक  पिछले  महीनों  में  सबसे  अधिक

 क्या  पिंड  इस्पात  का  कुल  उत्पादन  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  सबसे  अधिक

 और

 यदि  तो  कया  सबसे  अधिक  उत्पादन  किसी  विशेष  कार्यक्रम  का  परिणाम  है  अथवा

 सामान्य  प्रकार  का  उत्पादन  है  ?

 इस्पात  और  खान  संचालक  में  उप-मंत्री  सुबोध  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०

 के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  तीन  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  का  1973  के  महीने  का

 विक्रेय  इस्पात  का  कुल  वास्तविक  उत्पादन  282,200  टन  था  ।  यह  अब  तक  पिछले  किसी  एक

 महीने  के  उत्पादन  की  तुलना  में  सबसे  अधिक  है  ।

 (7)  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  प्रबंधकों  द्वारा  उत्पादन  में  क्रमिक  वृद्धि  करने  के  लिए

 कई  कदम  उठाये  गये  हैं  /  उठाये  जा  रहे  हैं  और  उत्पादन  में  वृद्धि  का  रुख  उन्हीं  प्रयत्नों  के

 स्वरूप  हो  सकता  है  ।

 राँची  में  हैवी  इंजीनिर्यारग  कारपोरेशन  में  सिविल  इंजीनियर

 असिस्टेंट ों  का  दमन

 2542.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रांची  के  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  अब  तक  कुल  कितने  सिविल  इंजीनियर

 असिस्टेंट  दमन  से  प्रभावित  हुए

 क्या  प्रभावित  हुए  इंजीनियर  असिस्टेंट  इस  दमन  के  खिलाफ  अभ्यावेदन  देते  रहे
 भौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और  क्या  दमन  की  कार्य वा  हितों
 को  समाप्त  करने  का  विचार  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 भारी  उद्योग  मंत्रालय  A  उप  मंत्री  सिद्ध  श्वर  :  1966  में  भारी

 नियति  निगम  के  निर्माण  प्रभाग  के  कुछ  इंजीनियर  सहायकों  को  फालतू  घोषित  किया

 गया  था  ।  उनमें  से  लगभग  130  को  उनकी  स्वेच्छा  से  भारी  इंजीनियरी  निगम  के  कारखानों  के

 उत्पादन  प्रभाग  में  रख  लिया  गया  था  ।  बाद  में  इन  इन्ही  नियर  सहायकों  में  से  कुछ  की  जुनियर

 इंजीनियर  के  पदों  पर  पदोन्नति  कर  दी  गई  ।  चूँकि  स्थानान्तर  से  पहले  उनमें  से  बहुत  से

 नियर  सहायक  निर्माता  प्रभाग  के  अपने  साथियों  से  जुनियर  निर्माता  प्रभाग  के  इन्ही  नियर

 सहायकों  ने  महसूस  किया  कि  उनके  जुनियर  उनसे  आगे  निकल  गए  हैं  ।  इस  वर्ग  के

 अंतगर्त  आने  वाले  इंजीनियर  सहायकों  की  संख्या  109  है  ।

 हाँ  ।

 6  1972  को  भारी  इञ्जीनियरी  निगम  के  प्रबंधकों  ने  सिविल  इञ्जीनियरी

 कार्मिकों  के  दो  संवर्गों  अर्थात्‌  सिविल  निर्माण  और  रख-रखाव  संवर्ग  तथा  सिविल  ढाँचा  रूपांकन

 संवर्ग  का  गठन  किया  ।  सभी  सिविल  इंजीनियरी  कार्मिकों  को  किसी  भी  संवर्ग  में  आबंटन  के  लिए

 अपनी  इच्छा  व्यक्त  करने  को  कहा  गया  |  इन  संवर्गों  में  उनके  आबंटन  उपयुक्तताਂ  की  जाँच

 एक  समिति  द्वारा  की  गई  है  ।  भारी  इंजीनियरी  निगम  रिक्तियों  को  देखते  हुए  सम्बन्धित  संवर्गों

 में  उनकी  पदोन्नति  के  बारे  में  कार्यवाही  कर  रही  है  |

 सदारत  सेना  मुख्यालय  के  सिविलियन  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 2543,  श्री  बन साली  पटनायक  :  नया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  में  कितने  ऐसे  सिविलियन  कमंचारी  हैं  जो  20  वर्षों  से  अधिक

 एक  ही  शाखा  में  कायें  कर  रहे

 सामयिक  जैसा  सिविल  मंत्रालयों  में  किया  जाता  लागू  न  करने के

 क्या  कारण  और

 am  अधिक  समय  तक  एक  ही  जगह  रखने  की  वर्तमान  पद्धति  मनोबल  और  सेवा

 की  कुशलता  में  बाधक  सिद्ध  नहीं  हो  रही  Q

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  सुचना  एकत्न  की  जा  रही  है  और  सभा

 के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  ब्याज  की  दर  में  वृद्धि

 2544.  श्री  वसंत  साठे  :  क्या  धम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्यासधारी  बोर्ड  ने  जमाकर्ताओं के  लेखों  पर  ब्याज  दर

 कारਂ
 बढ़ाकर  6  प्रतिशत  कर  देने  की  जो  सिफारिश  की  उस  पर  सर  VEN  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 दोषी  कर्मचारियों  की  ओर  भविष्य  निधि  की  राशि  बकाया  है  और  पिछले

 तीन  वर्षों  से  उनकी  संख्या  कितनी  रही  और

 वसूली  काय  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या-क्या  उपाय  करने  का  विचार  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रो
 रघुनाथ

 :  कमंचारी  भविष्य  निधि  में  अंशदान

 देने  वालों  के  खातों  में  ब्याज  की  दर  को  ae  1972-73  के  लिए  6%  तक  प्रति  वर्ष  बढ़ा  दिया  गया

 है  ।  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  न्यासियों  के  केन्द्रीय  बोर्ड  ने  अपनी  गत  बैठक  में  यह  सिफारिश  की

 कि  ag  1973-74  के  लिए  ब्याज  की  वही  दर  हो  अर्थात  6%  प्रति  वर्ष  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव

 हाल  ही  में  प्राप्त  हुआ  है  और  वह  विचाराधीन  है  ।

 छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  सम्बन्ध  में  भविष्य  निधि  के  गत  तीन  वर्षों  के  अंशदानों

 को  बकाया  राशियों  और  करने  वाले  छूट-न-प्राप्त  प्रतिष्ठानों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में
 सुचना

 जेसी  कि  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  भेजी  नीचे  दी  जाती

 भविष्य  निधि  के  अंशदान  करने  वाले

 की  बकाया  राशियाँ  प्राप्त  प्रतीक ATS ष्ठानों  की  संख्या

 ee
 रुपयों  मे ं)

 31-3-1970  को  1468°71  8  400 O,tY

 -3-1971  को  1649°40  7,842

 31-3-1972  को  2065°57  8,000

 qa  करने  वाले  नियोजकों  के  विरुद्ध  ate  कठोर  अण्डों  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध

 में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन  निधि  अधिनियम  1952  में  संशोधन  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।  इसके  ऐसे  छूट-न-प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  जो  देय  राशि  के  भूगतान

 और/मथवा  विवरणियां  प्रस्तुत  करने  में  चूक  करते  निम्न  कार्रवाइयों  की  जाती

 (i)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन  निधि  अधिनियम  1952  की  धारा  14

 के  अंतगर्त  अभियोजन  चलाया  जाता  है  ।

 (ii)  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार पेंशन  निधि  1952  की  धारा  8  के

 राजस्व  वसूली  की  कार्रवाइयों  की  जाती  हैं  ।

 (iii)  उपयुक्त  मामलों  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  406/409  के  अंतगर्त  पुलिस
 न्यायालयों  में  शिकायतें  दायर  की  जाती  हैं  ।

 (४)  नियोजकों  और  श्रमिकों  के  जिनमें  ट्रेड  यूनियनें  भी  शामिल  के  ध्यान  में

 am  को  लाया  जाता  है  ।

 (४)  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार पेंशन  निधि  1952,  की
 धारा

 14

 के  दण्ड दण्डनीय  क्षतिपुर्तियाँ  लगाई  जाती  हैं  ।

 (vi)  कुछ  मामलों  प्रतिष्ठानों  को  देय  राशि  का  भुगतान  उपयुक्त  किस्तों  में  करने  का

 मौका  दिया  जाता  amd  कि  वे  पर्याप्त  जमानत  इत्यादि  दे  दें  ।
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 (vii)  ऐसी  कपड़ा  मिलों  के  मामले  में  जो  समापन  की  अवस्था  को  प्राप्त  हो  गई

 पुननिर्माण  योजना भों  के  गुण-दोष  के  आधार  पर  जाँच  की  जाती  है  ।

 भ्रमित-प्रबंधक  विवाद

 2545,  st  पी०  बेंकटासुब्बया :
 कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  श्रमिक-प्रबंधक  विवाद

 इसके  लिए  जिम्मेदार  कारण  क्या  और

 इन  विवादों  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का

 विचार है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार

 1970,  1971  और  1972  के  दौरान  हुए  औद्योगिक  विवादों  भर  ताला बंदियों  )  की

 संख्या  इस  प्रकार  qy—

 eee  व

 औद्योगिक  विवादों  की  संख्या

 वर्ष  और
 ह

 1970  2,889

 1971  2,752

 1972  2,614
 वै

 ये  विवाद  मुख्यतया  मजदूरी  और  कामिक  संबंधी  अभिकथित

 शासनहीनता  और  हिंसा  और  छुट्टी  और  कार्यों-घंटों  संबंधी  वाद  विषयों  के  बारे  में  थे  ।

 भौद्योगिक  aos  विंमान  सांविधिक  तंत्र  और  स्वेच्छिक  व्यवस्थाओं  के  अंतगर्त

 प्राथमिक  संराधन  भौर  न्यायालय  और  विवाचन  द्वारा  काम

 रोधों  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  प्रयास  जारी  रखे  हुए  औद्योगिक  संबंध  प्रणाली  में  सुधार

 लाने  के  लिए  सम्मत  उपाय  तैयार  करने  हेतु  संबंधित  पक्षों  से  भी  विचार-विमर्श  करती

 रही  है
 ।

 उपकरण  को  कमी

 wrf-
 2546.  श्री  ई०  ato  faa  पाल दर्पा  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  उपकरण  की  कमी  और
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 यदि  at,  तो  इसके  कारण  हैं  और  इस  कभी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  और  सं  गठित  क्षेत्र

 में  डबल  रोटी  बनाने  वाले  संयंत्रों  का  निर्माण  करने  वाला  एक  एकक  है  और  इसके  अलावा  ऐसे

 बहुत
 से

 लघु  एकक  हैं  जो  बेकरी  उपकरणों  के  कुछ  हिस्सों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  जटिल  प्रकार

 के  जो  उत्पादन  की  विद्यमान  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  नहीं  का  देश  में  उत्पादन  किये  जाने

 के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 केरल  में  खनिज  निक्षेप

 2547.  श्रीसती  भाग वी  तनकप्पन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  देश  के  कुल  खनिज  उत्पादन  में  केरल  की  स्थिति  कया  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  देश  में  कुल  खनिज  उत्पादन

 में  1971  केरल  का  स्थान  15  वाँ  कुल  उत्पादन  में  इसका  भाग  01  रही |

 केरल  में  एक  लघु  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना

 2548.  श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  केरल  राज्य  में  एक  लघु  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  करने  की  सोच

 रही

 यदि  तो  उस  स्थान  का  नाम  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  darag  में  उप  मंत्री  सुबोध
 :

 से
 .

 फिराक

 में  मेसर्स  स्टील  कम्पलैक्स  लिमिटेड  द्वारा  प्रतिवर्ष  50,000  टन  इस्पात  बिलेट  के  निर्माण हेतु

 लगाए  जा  रहे  विद्युत  भट्टी  एवं  लगातार  ढलाई  के  कारखाने  के  अतिरिक्त  कोई  दूसरा  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 नेताजी  द्वीप  सें  तौ सं निक  बम  का  फटना

 2549.  श्री  बी०  वी०  नायक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  मैसुर  राज्य  में  उत्तरी  कतारा  तट  पर  नेतरनी  द्वीप  में  2  1973  को

 नौसैनिक  बम  फट  गया  था  जिससे  13  व्यक्ति  मारे  गये  थे

 क्या  यह  बम  पिछले  वर्ष  नौसैनिक  अभ्यासो ंके  समय से  पड़ा  रह  गया  था

 और
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 क्या  मृतकों  के  परिवारों  को  मुआवजा  दिया  यदि  तो  किस  दर  से  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  (71)  नेतरनी  द्वीप  में  एक  विस्फोट  हुआ  था  ।

 मामले  की  जाँच-पड़ताल  की  जा  रही  है  और  जाँच-पड़ताल  के  परिणाम  सभा  के  पटल  पर  रख

 दिए  जाएँगे  ।

 होस्टेस  तथा  सेलम  में  स्थापित  को  जा  रही  इस्पात

 परियोजनाओं  का  पुनरीक्षण

 2550.  श्री  ato  ato  नायक  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्या  सेलम  तथा  होस्टेस  स्थित  इस्पात
 परियोजनाओं

 का  पुनरीक्षण

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  पुनरीक्षण  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  पुनरीक्षण  के  परिणामस्वरूप  संसाधन  तथा  समय  संबंधी  अनुमानों
 में  क्या  अन्तर

 आ
 जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  से  सेलम  की

 विशेष  इस्पात  प्रायोजना  में  पूँजी  निवेश  का  निर्णय  पहले  ही  लिया  जा  चुका  है  तथा  इस  प्रायोजना

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  25-10-1972  को  स्टील  के  नाम से  एक  नई  कंपनी

 निगमित  की  गयी  सेलम  प्रायोजना  का  रूपांकन  प्रतिवर्ष  1,95,000  टन  तैयार  विशेष  इस्पात

 के  उत्पादन  के  लिए  किया  जा  रहा  इस  प्रायोजना  का  अनुमानित  पूँजीगत  परिव्यय  लगभग

 340  करोड़  रुपये  है  तथा  इसे  1978-79  तक  में )  पर्ण  किये  जाने  की  योजना  है  ।

 जहाँ  तक  विजय  नगर  भौर  विशाखापत्तनम  इस्पात  प्रायोजनाओं  का  संबंध

 दाताओं  ने  अपनी  तकनीकी  आर्थिक  शक्यता  प्रतिवेदनों  में  कारखाने  में  20  लाख  टन  fas

 की  समतुल्य  क्षमता  के  लिए  निश्चिंत  आकार  के  उत्पादों  की  बताया  है  संयंत्र
 और  कच्चे  परिवहन  आदि  की  लागत  बढ़  जाने  कारण  पूंजीगत  तथा  परिचालन

 लागत  में  अपेक्षाकृत  वृद्धि  हो  जायेगी  तथा  काफी  आवर्ती  हानियाँ  होंगी  ।

 इन  दोनों  प्रायोजनाओं  की  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  बहुत  से  अध्ययन  किये

 जा  रहे  हैं  we  अध्ययन  प्रायः ge  होने  वाले हैं  ।  आशा  है  कि  पूँजी  निवेश  के  बारे  शीघ्र  ही

 निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ।

 विशाखापत्तनम  तथा  विजयनगर  प्रायोजनाओं  के  लिए  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तैयार

 हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  इस  बात  का  ठीक-ठीक  पता  चल  सकेगा  कि  पूंजीगत  तथा  परिचालन  लागतों

 परा े  rrorsrarrart  शारा में  किस  हद  तक  कमी  की  जा  सकती  है  ।  मशंदाताओं  द्वारा  निर्माण  अनुसूची  के  बारे  में  भी

 विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  में  ही  बताया  जायेगा  ।
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 es  [=~ नके
 क  हं  ग  कोयला  खानों  के  कर्मचारियों  को  दिया  जाने  बाला  उपदान

 2551.  पी०  बेकटासुब्बया :  क्या  sta  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  किया

 करेंगे  कि  :

 क्या  कोकिंग  कोयला  राष्ट्रीयकरण  1972  के  लागू  हो  जाने  के  बाद  से

 कोकिंग-कोयला  खानों  और  कोक  भट्टियों  के  कर्मचारियों  को  सरकार  से  उपदान  का  दावा  करने

 से  रोक  दिया  गया

 क्या  सरकार  को  परिसम्पत्तियों  के  साथ-साथ  देनदारियों  को  भी  अपने  जिम्मे  नहीं

 लेना  और

 इस  संदर्भ  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  सामान्य  बीमे  में  स्थिति  क्या  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ
 :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत  की

 जा  रही  है  और  यथासमय  सदन  की  मेज  पर  रख  दीਂ  जायेगी ।

 Chemical  Examination  of  Platinum  discovered  from  Dhangua  Region

 2552.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  platinum  has  been  discovered  from  bauxite  in  Dhangua  region  of  Jabal-

 pur  district  of  Madhya  Pradesh;

 (b)  whether  this  rare  and  the  most  valuable  metal  on  the  earth  was  sent  to  U.S.  A.

 for  physical  and  chemical  eXamination;  and

 (c)  if  so,  full  information  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :  (a)  to

 (c).  A  mention  of  the  reported  occurrence  of  platinum  at  Dhangua  in  Jabalpur  district,

 Madhya  Pradesh,  has  been  made  in  ‘Annotated  Index  of  India  Mineral  Occurrences’  Part  Ill

 The  bauxite  deposit  at  Dhangua  on  the  Jabalpur-Katni  road,  is  reported,  therein  to  contain

 platinum.  Three  samples  of  this  bauxite  analysed  in  U.  S.  A.  were  reported  to  contain  22,
 15  and  11  gms.  of  platinum  per  ton  of  ore.

 The  Geological  Survey  of  India  have  also  collected  samples  of  bauxite  from  Dhangua

 quarry  for  determination  of  platinum  content.  Platinum  was  not  detected  in  these  samples.

 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  बिहार  के
 कार्यालय  से  गुम  हुई  फाइलें

 2553.
 श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान :  क्या  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  [

 करेंगे

 क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  बिहार  के  कार्यालय  से  बहुत  सी  फाइलें  और

 यो PONG  कि  क  ve  ि  है मूल  दस्तावेज  गुम  क्योंकि  कुछ  व्यक्तियों  ने  नि
 उन्हें वहाँ  से  उड़ा

 दिया  और
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 क्या  ऐसी  गुम  फाइलों  और  दस्तावेजों  की  कोई  सूची  बनाई  गई  है  और  इसके  लिए

 किसी  को  उत्तरदायी  ठहराया  गया  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  और  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों

 ने  इस  प्रकार  सुचित  किया

 प्रादेशिक  बिहार  के  लेखा  और  प्रवर्तन  खण्डों  की  6000  फाइलों  में  से  117

 फाइलों का  इस  समय  सुराग  नहीं  मिल  रहा  इन  117  फाइलों में  से
 101  फाइलों  को  पुन

 तैयार  किया  गया  है  और  बकाया  फाइलें  निमित  की  जा  रही  हैं  ।  117  अन्तग्रंस्त  प्रतिष्ठानों

 में  73  प्रतिष्ठान  अनुपालन  की  दृष्टि  से  कमोवेश  नियमित  हैं  ।  इसलिये  नियोजकों  के  साथ  मिल

 कर  फाइलें  उठाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  1952  से  लेकर  प्रादेशिक  भविष्य  निधि  आयुक्त  के

 कार्यालय  को  छः  बार  स्थानान्तरित  करना  पड़ा  है  और  किसी  व्यक्ति-विश्षेष  को  जिम्मेदार  ठहराना

 सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 प्रादेशिक  भविष्य  निधि  बिहार  और  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए  कार्यालय  भवन

 2554.  श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि
 :

 क्या  बिहार  के  प्रादेशिक  भविष्य  निधि  आयुक्त  के  कार्यालय  भवन  के  निर्माण  हेतु

 भूमि  अधिग्रहण  का  मामला  गत  कई  वर्षों  से  निलंबित  है

 शीघ्र  निर्माण  के  लिए  भूमि  के  अधिग्रहण  या  आबंटन  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार

 लागत
 ED किन  क्षेत्रों  में  भवन  निर्मित  किये  गये  हैं  तथा  उन  पर  क्या  आई  और

 किन  क्षेत्रों  में  प्रादेशिक  आयुक्त  तथा  कमंचारी  sated  का  निर्माण  करने  की  योजना

 है  और  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 भविष्य  निधि  प्राधिकारियों श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री
 रघुनाथ

 :
 प्रकार  सुचित  किया

 और  क्षेत्रीय  कार्थालय  भवन  और  कर्मचारी  वर्ग  के  बहारों  के  निर्माण  के

 लिए  पटना  में  भूमि  का  एक  उपयुक्त  भूखण्ड  प्राप्त  करने  हेतु  राज्य  सरकार  और  पटना  सुधार
 न्यास  at  मौत  पिछले  कुछ  वर्षों  से  पर्याप्त  प्रयास  गये  हैं/किये  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  न्यासी  कर्मचारी  भविष्य  निधि  ने  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  को  कमी  के  एक

 उपयुक्त  भूखण्ड  के  शीघ्र  आबंटन  का  अनुरोध  करते  हुए  मामले  को  बिहार  की  राज्य  सरकार  के

 साथ  उठाया  है  ।  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  पटना  ने  1973  में  सूचित  किया  है  कि

 मामला  सक्रिय  रूप  से  बिहार  की  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
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 और  उन  भवनों  के  जो  निर्मित  हो  गये  हैं  या  पूर्ण  होने  वाले  संलग्न

 विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4429/73.]

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  बिहार  के  कर्मचारियों  के  याला

 भत्ता  तथा  मेडिकल  बिल

 2555,  श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  18  1972  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6572  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  स्थित  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  ने  अनेक

 यात्रा  भत्ते  के  तथा  मेडिकल  बिल  छोटी-छोटी  आपत्तियाँ  लगाकर  सम्बंधित  व्यक्तियों  को  वापिस

 यदि  तो  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  द्वारा  इन्हें  इतने  लम्बे  समय  तक

 अनिर्णीत रखे  जाने  के  क्या  कारण  और

 (
 7  ्  )  समय  पर  उचित  कार्यवाही  न  किये  जाने  तथा  दोषी  तमंचा  रियों  के  विरुद्ध  कार्य वा ही

 न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  dal  रघुनाथ  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार

 सुचित  किया  =—

 जी  नहीं  ।  केवल  4  प्रतिशत  बिल  ठीक  किए  जाने  हेतु  वापिस  किए  गए  थे  ।

 और  (7)  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 महाराष्ट्र  में एक  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  प्रस्ताव

 att
 साग 2556.  श्री  अप्पा  साहिब  गोटलीब  :  कया  इस्पात  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मंत्नी  की  महाराष्ट्र  यात्ना  के  दौरान  महाराष्ट  के  मुख्य  मंत्री  ने  उनसे

 जिला  महाराष्ट्र  में  एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  चर्चा  की

 क्या  मुख्य  मंत्री  द्वारा  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  उक्त  जिले  में  ऐसा  संयंत्र

 पित
 करना  सुविधाजनक  और  लाभदायक  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  और  नहीं  ।

 परन्तु  1973  में  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  ने  प्रधान  मंत्री  को  एक  पत्न  लिखा  था  जिसमें

 महाराष्ट्र  के  चन्द्रपुर  जिले  में  एक  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखाना  लगाने  के  बारे  में  आप्रह  क्या

 गया  था  ॥

 128



 8  1973
 =

 लिखित  उत्तर

 इस्पात  विकास  हेतु  दीर्घावधि  योजना  सम्बन्ध  में  किए  जाने  वाले  तकनीकी-आ थिक

 अध्ययनों  का  कार्यक्रम  बनाते  समय  चन्द्रपुर  जिले  सहित  देश  के  अन्य  उपयुक्त  स्थलों  पर  कारखाने

 लगाने  के  लाभों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 कोयला  खान  वेतन  awe  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति

 2557.  श्री  राम  नारायण  दामाद  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मं  ay पला  AQ
 जाया  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  चोट  अवकाश  तथा  अपंग  कर्मचारियों  के  लिए  वैकल्पिक  हलका  काम  देने  के

 बारे  में  कोयला  खान  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  इस  बीच  पुरी  तरह  क्रियान्वित  कर  दिया

 गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उन्हें  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  से  मजदूरी  बोर्ड  की
 इच्छा

 चोट  के  लिये  geet  संबंधी  सिफारिश  पर  कोयला  खानों  के  लिए  औद्योगिक  समिति  द्वारा  विचार

 किया  गया  ।  नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  ने  बताया  कि  अन्तर्ग्रस्त  अतिरिक्त  बोझ  को  सहन  करने  की

 आर्थिक  क्षमता  उनमें  नहीं  है  ।  विकलांग  कलाकारों  के  लिए  वैकल्पिक  उच्चतर  नियोजन  संबंधी

 प्रत  मजदूरी  ate  के  विचारार्थ  विषय  के  भी  अन्तर्गत  नहीं  आता  था  ।
 अपनाने

 के  लिए  ये  सिफारिशें  नियोजकों  28  दिसम्बर  और  19  1972  को  भेजी

 गई  हैं  |

 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  को  द्ढ़ ण  करने  की  योजना

 2558.  श्री  राम  नारायण  फार्मा  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  को  gee  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  तो  उस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 उस  योजना  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री
 रघुनाथ

 :  से  खान

 के  कार्यालय  को  वित्त  मंत्रालय  के  स्टाफ  निरीक्षण  एकक  के  अध  ag  से  1973)

 के  निरीक्षण  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करने  पर  विचार  जायेगा  उनकी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने

 इस  कार्यालय  के  कर्मचारियों  की  संख्या  संबंधी  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  |
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 faz  सेफ्टी  कमेटियाँ

 2559.  श्री  रामनारायण  शर्मा :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कितनी  खानों  में  पिट  सेफ्टी  कमेटियाँ  जिनमें
 तमंचा  रियों

 के  प्रतिनिधि  कार्य  कर

 रही  हैं  और  कितनी  खानों  में  ऐसी  कमेटियों  की  स्थापना  नहीं  हुई

 इन  कमेटियों  के  स्थापित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  और  सभी  खानों  में  tat

 कमेटियों  की  स्थापना  कब  तक  हो  जायेगी  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  100  से  अधिक  व्यक्तियों  को  नियोजित

 100  से  अधिक करने  वाली  खानों  में  सेफ्टी  कमेटियाँਂ  बनायी  जानी  हैं  ।  1971  के  अन्त

 व्यक्तियों  को  नियोजित  करने  वाली  कोयला  खानों  और  गैर  कोयला  खानों  की  संख्या  क्रमशः  530

 और  394  थी  ।  31-12-1972  472  कोयला  खानों  और  241  गैर-कोयला  खानों  में  सेफ्टी

 कमेटियों  के  कार्य  करने  की  सूचना  दी  गयी  थीਂ  ।  सिर्फ  58  कोयला  खानों  और  153  गैर-कोयला

 खानों  में  सेफ्टी  कमेटियाँ  नहीं  बनाई  गई  हैं  ।

 और  पिट  सेफ्टी  कमेटी  का  गठन  अभी  अनिवार्य  नहीं  है  ।  ये  खानों  में  स्वेच्छिक

 आधार  पर  बनाई  जाती  हैं  ।  पिट  सेफ्टी  कमेटियाँ  बनाने  के  लिए  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  द्वारा

 उद्योग  को  समय-समय  पर  स्मरण  कराया  गया  है  ।

 गोरखपुर  में  उवंरक  कारखानों  में  कर्मचारियों  पर  हमला

 2560.  श्री  मधु  दंडवते  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  कार्मिक  संघ  के  कार्यकर्ताओं  अथवा  उत्तर  प्रदेश  के  हावरा

 कारखाने  के  उन  तमंचा  जो  उनकी  युनियन  में  काम  करते  पर  हमला  किया  गया

 क्या  उक्त  घटना  कार्मिक  संगठनों  में  प्रतिद्वन्द्विता  के  कारण  हुई  और

 हमले  में  कितने  कर्मचारियों  ने  भाग  लिया  और  उनकी  युनियन  का  नाम  क्या  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ
 :

 से  यंह  मामला  अनिवार्यतः

 राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  ।  उपलब्ध  सुचना  के  यह  बताया  गया  है  कि  पचास

 कर्मचारियों  जिनमें  लगभग  सभी  फर्टिलाइजर  कारखाना  मजदूर  यूनियन  से  संबंधित  आठ

 गैर  युनियन  श्रमिकों  पर  हमला  किया  ।
 दूसरे  मामले  यह  बताया  गया  है  कि  एक  गैर  यूनियन

 श्रमिक  ने  भी  उपर्युक्त  यूनियन  के  एक  पदाधिकारी  पर  हमला  किया  ।  इस  संबंध  में  राज्य  पुलिस
 प्राधिकारियों  द्वारा  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  और  यह  बताया  गया  है  कि  जाँच-पड़ताल  चल

 रही  है
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 उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  के  युद्ध-बन्दियों  के  दीवारों  में  गोली
 चलना

 2561.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 श्री  पी०  गंगादेवी  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  1973  में  उत्तर  प्रदेश  तथा  कुछ  अन्य  राज्यों  के  युद्धबन्दी  शिविरों  में

 गोली  चलने  की  कुछ  घटनायें  हुई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  उन  सभी  मामलों  में  कोई  न्यायिक  जाँच  के  आदेश  दिए  गए  हैं  और  यदि  तो

 उसके  परिणाम  क्या  निकले  हैं  ?

 रक्षा  मंतो  श्री  जगजीवन  से  1973  में  गोली  चलने  की  दो

 घटनाएं  ये  उत्तर  प्रदेश  के  दो  विभिन्‍न  शिविरों  में  हुई  ।  एक  मामले  नियोजित  बलवाई

 आचरण  द्वारा  शिविर  से  सामुहिक  रूप  में  भागने  के  प्रयत्न  में  लगभग  800  से  900  तक  युद्धबन्दी

 सम्मिलित  थे  ।  स्थिति  को  बिगड़ने  से  रोकने  के  लिए  गाड  को  शक्ति  का  प्रयोग  करना  पड़ा  ।

 अदालत  ने  इस  निष्कर्ष  की  पुष्टि  की  है  ।

 मामले  तीन  युद्धबंदियों  ने  भागने  के  प्रयत्न  में  आन्तरिक  परिधि  को  पार  किया  ।

 रक्षकों  ने
 उनका

 पता  लगा  लिया  और  उन्होंने  युद्धबंदियों  को  बार-बार  चेतावनी  दी  ।  युद्धबंदियों

 ने  चेतावनियों  की  परवाह  न  की  ।  उनमें  से  एक  ने  रायफल  छीनने  के  लिए  संतरी  के  साथ

 पाई  कीं  और  उसकी  जख्मी  कर  दिया  ।  अतः  गोली  चलानी  पड़ी  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  एक

 युद्धबन्दी  की  मृत्यु  हो  गई  और  दूसरे  को  चोट  आई  ।  घटना  के  संबंध  में  जाँच-अदालत  की

 वाही  की  अभी  प्रतीक्षा  है  |

 का आई ०  एन ०  ao  की  RIA  कुदा लता

 2562,  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 श्री  पी०  गंगादेवी  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नव  निमित  भारतीय  युद्ध  पोत  argo  एन०  एस०  नीलगिरि  अरब  की  खाड़ी  में

 नौसैनिक  अभ्यासों  में  भाग  ले  रहा  और

 यदि  तो  उसकी  कार्यकुशलता  कैसी  रही  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  हाँ  श्रीमन्‌  ।

 कार्यकुशलता  आशाओं  के
 अनुसार  रही
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 शिमला  समझौते  के  उल्लंघन  में  पाकिस्तानी  प्रचार

 2563.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 श्री  के०  लक प्पा  :

 क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  जनव  1973  के  टाइम्स  आफ  इण्डियाਂ  में

 प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  भारत  के  खिलाफ  पाकिस्तानी  प्रचार

 का  एक  और  मामला  सामने  आया  है  जिससे  शिमला  समझौते  का  उल्लंघन  हुआ  और

 क्या  इस  बारे  में  पाकिस्तान  को  कोई  नोट  भेजा  गया  है  और  यदि  तो  इस  पर

 पाकिस्तान  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :  जी  हाँ  ।

 सरकार  ने  स्पष्ट  रूप  से  पाकिस्तान  के  भूरे  प्रचार  का  खंडन  किया  है  और  इस  मामले

 में  पाकिस्तान  सरकार  को  औपचारिक  रूप  से  चिंता  व्यक्त  की  है  ।

 पाकिस्तान  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  सेना  द्वारा  रिक्त  किये  गये  स्थानों  की  विदेशी

 राजदूतों  द्वारा  किसी  भी  प्रचार  के  उद्देश्य  से  आयोजित  नहीं  की  गई  थी  बल्कि  यह  तो

 वास  एवं  राहत  संबंधी  आवश्यकताओं  का  जायजा  लेने  के  लिए  आयोजित  की  गई  थी  ।

 वियतनाम  में  संधि  परिषद्‌

 2564.  श्री  समर  गुह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  को  वियतनाम  की  संधि  परिषद्‌  में  शामिल  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :  मैं  समझता  हूँ  कि  वियतनाम

 की  विराम-संधि  परिषद्‌  से  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  वियतनाम-स्थित  नए  अंतर्राष्ट्रीय  अधीक्षण

 एवं  नियंत्रण आयोग  से  है  ।  भारत  इसका  सदस्य  नहीं  है  ।

 इस  प्रकार  के  अंतर्राष्ट्रीय  निका यों  के  गठन  के  बारे  में  संबद्ध  दल  ही  आपसी  सहमति

 से  नीलेंथ  लेते  हैं  ।

 Steel  Quota  for  Small  Factories

 2565.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  small  factories  established  with  the  assistance  of  loans  from  the  national-
 ised  banks  and  producing  steel  goods  have  not  been  alloted  quota  of  steel  so  far  by  the
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 Joint  Plant  Committee,  whereas  they  were  required  to  go  into  production  by  the  30th

 September  1970  but  their  capacity  was  estimated  later  on;

 (b)  whether  many  indebted  small  factories  are  facing  closure  on  account  of  financial

 crisis  created  during  these  2-3  years  as  a  result  thereof  and  they  would  not  be  able  to  repay
 the  loans  advanced  by  the  nationalised  banks;  and

 (c)  the  nature  of  the  urgent  action  being  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Uansda) :
 (a)  Steel  supplies  to  small  scale  industries  all  over  the  country  are  now  routed  through  the

 respective  state  Small  Scale  Industries  Corporations.  The  Corporations  make  their  own
 assessment  of  the  requirements  of  the  smalls  cale  units  in  their  state  and  place  their  consolida-
 ted  demand  on  the  Joint  Plant  Committee.  The  materials  received  by  them  are  distributed  by
 them  to  the  units  in  their  state.

 2.  Small  scale  units  requiring  certain  categories  of  steel  materials  like  wire  rods,  bright
 bars,  skelp  and  strips,  are  not  yet  covered  by  the  above  procedure  but  receive  allocation

 directly  also.  However,  direct  allocations  from  the  main  steel  plants  are  restricted  to  units

 whose  capacity  had  been  certified  prior  to  September  30,  1970.  As  regards  others,  they
 have  to  depend  upon  supplies  from  producers’  stockyards,  billet  re-rollers  committee  and

 State  Small  Scale  Industries  Corporation.

 (b)  Government  have  no  information.

 (c)  Does  not  arise.

 महाराष्ट्र
 में  ऊनी  उद्योग  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी

 2566,  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 किं  :

 क्या  ट्रैवल  के  कारण  महाराष्ट्र  में  ऊनी  उद्योग  वर्ष  1955  से  काफी  लाभ  कमा

 रहा

 उसमें  कर्मचारियों  को  दी  जाने  वाली  न्यूनतम  मजदूरी  केवल  30  रुपये

 ही

 क्या  इस  अन्याय  के  विरुद्ध  19  1972  को  हड़ताल  की  गई  और

 महाराष्ट्र  के  ऊनी  उद्योग  के  कमंचारियों  की  उचित  माँगों  को  पुरा  करने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  और  मंत्री  रघुनाथ
 :  से  यह  मामला  अनिवार्य  रूप  से

 राज्य  के  क्षेत्राधिकार में  आता है
 ।  निर्देश  19  1972  को  हुई  सांकेतिक

 हड़ताल  की  ओर  है  जिसके  बाद  अम्बरनाथ  aq nz  oTTIaT WAMU  सहित  बम्बई  स्थित  ऊनी  उद्योग  के  लगभग

 133



 Written
 Answers  —

 March  8,  1973
 $$

 8,500  श्रमिकों  ने  11  aE 197  ह  से  6  1972  तक  हड़ताल  की  ।  उपलब्ध  सुचना  के

 अनुसार  राज्य  औद्योगिक  acs  तंत्र  द्वारा  किए  गए  प्रयासों  और  विवाद  औद्योगिक  न्यायालय

 को  न्यायनिणंय  हेतु  निर्देशित  करने  संबंधी  पक्षों  के  बीच  हुए  समझौते  के  परिणामस्वरूप  हड़ताल

 समाप्त  क्र  दी  गई  |

 सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  मकान

 67 25  Ute  श्री  के०  बालदन्डायुतम  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की क न्य  है  पा  करेंगे कि  :

 क्या  सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  आवास-व्यवस्था  नितांत  संतोषजनक  नहीं  और

 यदि  तो  सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  और  अधिक  मकानों  का  निर्माण  करने  क  संबंध

 में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  और  सशस्त्र  सेना  कार्मिकों  के  लिए  परिवारिक

 आवास  की  कमी  है  ।  कमियों  को  पुरा  करने  और  तीनों  सेवाओं  तथा  हरेक  सेवा  के  विभिन्‍न  ि रकोॉं  के

 बीच  संतोष  की  प्रतिशतता  को  एक  जैसा  सुनिश्चित  करने  के  विचार  से  उपलब्ध  साधनों  का  सर्वोत्तम

 उपयोग  करते  हुए  निर्माण  का  एक  चरण वार  कार्यक्रम  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 लौह  अयस्क  निक्षेपों  के  लिए  मालाबार  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण

 2568.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  माला वार  क्षेत्र  में  उपलब्ध  लौह-अयस्क  निक्षेपों  के  बारे  में  प्रारंभिक

 अध्ययन  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  इन  निक्षेपों  को  निकालने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  में  इस  लौह-अयस्क के  उपयोग  से  इस्पात  का  कारखाना

 स्थापित  करने  का  है  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  और  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  केरल  में  कोजीकोड  जिले  के  कालीकट  क्षेत्र  में

 नार्नामिदा  और  नान्डुवल्लूर  में  लौह  अयस्क  के  लिए  व्यसन  द्वारा  विस्तृत  अन्वेषण

 सम्पूर्ण  किए  जा  चुके  हैं  और  31  तथा  40%  तक  के  कुल  लोहांश  वाली  बैंडिट  मैग्नेटाइट  कवायद

 जाइट  अयस्क
 और

 अ  क्सी  की  लगभग  440  लाख  टन  उपलब्ध  राशियाँ  अनुमानित
 की  गई  हैं  ।  संलग्न  आलमपारा  निक्षेप  का  व्यसन  द्वारा  अन्वेषण  प्रगति पर

 मालाप्पुरम  जिलें
 में  लौह-अयस्क  क्र  लिए  बड़े  पैमप्ने पर पर  मानच्रित्ण  द्वारा  अन्वेषण  था

 किया गया  है

 q  क्षेत्रन्सत्र

 े

 ay
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 केरल  में  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के  प्रश्न  का  समस्त  लौह  अयस्क  के

 संभावित  निक्षेपों  में  अन्वेषण  are  सम्पुरित  होने  तथा  क्षेत्र  में  कुल  उपलब्ध  राशियों  का  ज्ञान  होने

 पर  क्रिया  जा  सकता  है  |

 को  देहू  पुना  के  निकट  खेती  के  लिए  दी  गई  भूमि  के  लगान  में  वृद्धि

 2569,  श्री  अनन्त  राव  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देहू  रोड  महाराष्ट्र  में  बौर  उसके  आसपास  के  कृषक  को  वार्षिक

 आधार  पर  खेती  के  लिए  दी  गई  भूमि  का  प्रति  एकड़  लगान  16  रुपए  से  बढ़ाकर  80  रुपये  प्रति

 एकड़  कर  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  वृद्धि  बहुत  अधिक  और  किसान  उसे  देने  में  असमय

 और

 महाराष्ट्र  में  सुखे  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  लगान  में  वृद्धि  को

 स्थगित  करके  किसानों  को  सहायता  देना  चाहती  है  ।

 रक्षा  संती  जगजीवन  :  से  अपेक्षित  सूचना  पहली  मान  1973  को

 उत्तर  दिए  गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1457  के  उत्तर  में  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  वही

 सूचना  दोबारा  नीचे  दी  जाती

 1-4-1970  से  किराये  को  9  रु०  से  बढ़ाकर  80  रु०  प्रति  एकड़ कर  दिया  गया  ।  प्रभावित

 कृषकों  से  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  उन्होंने  इस  आधार  पर  किराये  घटाने  के
 लिए  कहा

 है  कि  लगाया  गया  किराया  अधिक  है  और  किराये  के  पुनर्निधारण  का  आधार  अनुचित  इन

 अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ै

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  पहली  awa  भट्टी  का  कार्यकरण

 2570.  श्री  ई०  वी  fae  पाटिल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  पहली  धमन  भट्टी  कार्यक्रम  के  अनुसार  काय  कर

 रही  और

 पहली  मन  भट्टी  से  अब  तक  कितना  उत्पादन  प्राप्त  हुआ  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  dat  सुबोध  :  मोटे  तौर  पर  अब  तक

 प्रथम  धमन  भट्टी  का  उत्पादन  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  बनाई  गई  योजना  के  अनुसार  gt

 रहा  है
 ।

 1973  के  अन्त  तक  कच्चे  लोहे  का  उत्पादन  2,40,157  टन  था  ।
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 एशिया  में  बाह्म  हस्तक्षेप  को  रोकने  के  लि  Se eo  wt  TTS  ta  संधि

 2571.  श्री  ई०  ato  fae  पाटिल  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  :

 क्या  एशिया  के  मामलों  में  वाह्य  हस्तक्षेप  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय

 afa  किये  जाने  की  वकालत  की

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  औपचारिक  कार्यवाही  की  और

 ? e यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  श्रमिकों  को  असमान  मजदूरी

 2572.  श्री ई०
 ato  faa  पाटिल  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  देश  के  विभिन्‍न  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  की  राहत  सम्बन्धी

 योजनाओं  में  काम  कर  रहे  पुरुष  और  महिला  श्रमिकों  को  दी  जा  रही  असमान  मजदूरी  की  ओर

 दिलाया  गया  है

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  समान  कार्य  के  लिए

 समान  मजूरी  का  न  दिया  जाना  अन्तर्राष्ट्रीय  जिस  पर  भारत  ने  भी  हस्ताक्षर  कर  रखे

 के  विरुद्ध  और

 कया  इस  मामले  में  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा

 किए  जाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  और  प  aa is  ||  स  सला aieth  f  मग ह  रित्ता  दीपक
 जी  Toros rer  से  सुचना  राज्य  सरकारों  से

 एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 बोकारो  और  सलम  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  परामर्श  दाता

 2573.  श्री  आर०  बी०  उलगनम्बी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 पाश

 करेंगे  कि  :

 बोकारो  और  सेलम  चस्पा अ  TH  त  संयंत्रों  क ेतकनीकी  परामशंदाताओं  के  नाम  क्या  हैं  और

 उन्हें  उनकी
 सेवाओं

 के  लिए  aa  तक  कुल  कितनी  राशि  दी  गई  है  ।
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 इन  संयंत्रों  की  योजनाएं  कितनी  बार  पुनरीक्षित/परिवरधित  की  गईं  और  परिणाम

 स्वरूप  परामर्शदाताओं  को  कितनी  अतिरिक्त  धनराशि  अदा  की

 क्या  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  क्षमता  के  पुनरीक्षण  के  लिए  संयंत्र  की  अपनी  सेवा

 के  परामशंदाताओं  ने  भी  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  क्षमता  के  परिवर्धन/पुनरीक्षण  के  परिणामस्वरूप  परामर्शदाताओं  को  कुल

 कितनी  राशि  अदा  की  जानी  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  बोकारो  इस्पात  कारखाने

 के  प्रथम  चरण  के  लिए  तकनीकी  सलाहकार  हैं  के  मस्त  त्याजप्रोमेवसपोर्ट  और  मैसेज  दस्तूर

 एण्ड  कम्पनी  (sto)  लिमिटेड  |  इन  संगठनों  को  सलाहकार  सेवाओं  के  बदले  दी  गई  कुल  राशि

 के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  दूसरे  चरण  के  लिए  सलाहकार  हैं--र्म॑सजें  केन्द्रीय  इञ्जीनियरी

 और  रूपांकन  ब्यूरो  और  मैसेज  एफ०  एन०  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  i  इन  संगठनों  को

 अमीं  तक  400  लाख  और  90  लाख  रुपये  का  भूगतान  किया  गया  है  ।

 मेसर्ज  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  को  सेलम  इस्पात  प्रायोजना  के  बारे  में  तकनीकी  आर्थिक

 शक्यता  प्रतिवेदन  तेयार  करने  के  लिए  कहा  गया  था  जिसके  लिए  उनको  3  लाख  रुपये  का  भुगतान

 किया  गया है  ।  सेलम  इस्पात  प्रायोजना  के  लिए  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  तथा

 और  सलाहकार  कार्य  करने  के  लिए  अभी  तकनीकी  सलाहकार  नियुक्त  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 इन  कारखानों  योजनाओं  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किए  गए  हैं  और

 इस  हेतु  और  कोई  अतिरिक्त  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  क्षमता  में  परिशोधन  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 ्  जय  ं  द्वारा  सेवारत/सेवा  निवृत  सैनिकों  को  कृषि  भूमि  तथा  मकानों

 के  लिए  प्लाटों  का  आबंटन

 2574.  श्री बी  आर०  शुक्ल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कस्र  सरकार  ने  उन  सेवारत  अथवा  सेवानिवृत्त  सैनिकों  जिनके  पास

 जमीन  नहीं  कृषि  के  लिए  भूमि  अथवा  मकान  बनाने  के  लिए  प्लाटों  को  आबंटन  में  प्राथमिकता

 देने  के  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  की  और

 क्या  इन्हें  ये  सुविधाएँ  संघ  राज्य  क्ष  वों  में  उपलब्ध  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  जे०  बी०  :  जी  श्रीमन्‌  ।  राज्य
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 सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  आश्वासन  दिया  है  कि  कुकी  कार्यों  और  उनकी  आवास  योजनाओं

 में  मकान  बनाने  के  लिए  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  सेवारत  और  भूतपूर्व  सैनिकों  को  प्राथमिकता

 दी  जा  रही

 जी  श्रीमन्‌  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बहराइच  जिले  की  नौपाड़ा  तहसील  में  बर्मा  से

 स्वदेश  लौटे  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 2575.  श्री  बी०  आर०  शुक्ल  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  बर्मा  से  आये  शरणार्थी  उत्तर  प्रदेश  के  बहराइच  जिले  की  नौपाड़ा

 तहसील  में  बस  गये

 क्या  उन्हें  कृषि  के  लिये  भूमि  आबंटित  की  गई  यदि  तो  कहाँ  पर  और

 भौर

 उन्हें  अब  तक  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ
 :  बर्मा  से  स्वदेश  लौटे  भारतीयों  के

 255  परिवार  तहसील  जिला  उत्तर  प्रदेश  में  आए  हैं  ।

 118  परिवारों  को  गुलेरिया  भु राव घाट

 भर  भुजिया  में  2  से  6  एकड़  तक  भूमि  प्रति  परिवार  एलाट  की  जा  चुकी  है  ।

 इन  परिवारों  को  ऋण  के  रूप  में  1,4 1, 14 5/-रुपये  की  राशि  दी  गई  है  ।

 विद्ञाखापत्ततम  इस्पात  संयंत्र  में  प्रगति

 2576.  श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 विशाखापत्तनम  में  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 परियोजना  पर  अब  तक  कितना  व्यय  हुआ  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  सलाहकारों  ने

 पत्त नम  इस्पात  कारखाने  के  लिये  अपने  आर्थिक  शक्यता  प्रतिवेदन  में  बताया  है  कि  पूँजी
 निवेश  पर  काफी  आवर्ती  हानि  होगी  ।  इस  प्रयोजन  की  आधिक  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कई

 अध्ययन  किये  जा  रहे  हैं  ।  यह  अध्ययन  पूर्ण  हो  गये  हैं
 ।  आशा है  कि  पूँजी  निवेश  का  निर्णय

 शीशी ले  लिया  जायेगा  ।

 इस  बीच  भूमि  अर्जन  तथा  अवस्थापना  सुविधाओं  के  विकास  ज  किये  जा  रहे  हैं  ) दिक  द
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 32  लाख  रुपये  ।  जिसमें  भूमि  अजन  खर्च  के  लिए  आरम्भ  में  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार

 को  दिये  गये  15  लाख  रुपये  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  और  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  उत्पादन

 2577.  श्री  एस०  आर०  दामानी
 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  FY  कपास

 करेंगे  कि  :

 चालु  वर्ष  में  तथा  वर्ष  1971-72  के  दौरान  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  कारखानों

 आ
 x

 र  राष्ट्रीयकृत  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  इस्पात  का  वास्तविक  उत्पादन  कित ना

 हुआ  और  उनकी  क्षमताओं  की  तुलना  में  इसकी  क्या  स्थिति

 क्या  अधिक  उत्पादन  में  बाधा  बनने  वाली  सभी  कमियों  को  सभी  कारखानों  से  दूर

 कर  दिया

 यदि  तो  प्रत्येक  कारखाने  में  अभी  भी  हल  की  जाने  वाली  समस्याएँ  कौन-कौन

 सी  और  *

 इस्पात  के  उत्पादन  में  आने  वाली  बाधाओं  को  पुरा  करने  के  लिये  उन  समस्याओं

 को  किस  प्रकार  हल  करने  के  प्रस्ताव  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  हिन्दुस्तान  स्टील

 लिमिटेड  के  अधीन  दुर्गापुर  और  राउरकेला  के  तीनों  इस्पात  कारखानों  का  उनकी  स्थापित

 क्षमता  की  तुलना  में  वर्ष  1971-72  तयबा  19712  से  1973  तक  इस्पात  पिण्ड  का

 कुल  उत्पादन  निम्नलिखित

 )

 I?  71-99  1972  से  फरवरी  73*  तक
 नक  कण  कया  कण  कण  अग  बणा  कण  अ  अवयव

 ४1
 था  पित  क्षमता

 ee  ee  ee  SE a
 उत्पादन  क्षमता  का  प्रतिशत

 ee  ee
 उत्पादन  क्षमता  का  प्रतिशत

 900  3476  59  3594  67

 *अस्थायी

 सरकार  ने  14  1972  को  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  का  प्रबंध  आने  हाथ

 में  लिया  था  ।  10  लाख  टन  की  इसकी  क्षमता  की  तुलना  में  ag  1972-73  अप्रेल  से  14

 1972  तक  15  1972  से  1973  की  अवधि  में  इसके  इस्पात  पिण्ड  का

 उत्पादन  इस  प्रकार

 हजार

 अवधि  उत्पादन  क्षमता
 का

 प्रतिशत
 nee  बान  eos  eee  a ee  ee  i  RS  पफ

 1971-72  617  61'7%

 अप्रैल  से  14  1972

 तंक  1268  42'8%

 14  1972  से

 1973  तक  2506  463%
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 rs  शक्य  srs  मे से  (3)  le  तौ  र  पर  इस  अवधि  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने  के  कारण  इस

 प्रकार

 कोक  ओवन  बैटरियों  का  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  न  मालिक  मजदूर  संबंध  अच्छे

 न  विशेषतया  दुर्गापुर  और  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  में  मालिक  मजदूर  संबंध

 अच्छे  न  और  दुर्गापुर  और  इसको  में  बिजली  पर  प्रतिबंध  और  बिजली  की

 अनिश्चित  सप्लाई  ।  इन  तथा  अन्य  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  fo  द्वारा  इस  संबंध  में  किये  गये  उपाय  इस  प्रकार  हैं--कोक  भटिठयों  की

 विशिष्ट  गैस  की  उपलब्धि  को  बढ़ाने  के  लिए  gat  इंधनों  का  इंधन  के  स्रोतों

 में  वृद्धि  के  लिए  कुछ  भट्टियों  में  तेल  का  बेहतर  रख-रखाव  जिस  से  बेहतर-उपकरण

 उपलब्धि  सुनिश्चित  की  जा  उत्पादन  सुविधाओं  में  वर्तमान  असंतुलन  को  ठीक  करने  के  लिए

 पूँजीगत  कार्यक्रमों  को  शीघ्र  पूरा  करना  और  योजनाबद्ध  ढंग  से  फालतू  ऊष्मसह  और  अन्य

 आवश्यक  सामग्री  प्राप्त  करना  शामिल  हाल  में  दुर्गापुर  में  औद्योगिक  विवादों  और  मजदूरों

 की  शिकायतों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  और  उत्पादन  में  अधिकाधिक  वृद्धि  करने  हेतु  मजदूरों  का

 सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  ब्रिनस्तरीय  संयुक्त  सलाहकार  मशीनरी  बनाई  गई  है  ।  उत्पादन

 में  क्रमिक  वृद्धि  करने  के  लिए  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  के  रूप  में  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  में  एक

 नई  इनाम  योजना  शुरू  की  गई  सरकार  भी  टास्क  फोर्स  की  आर्थिक  बैठकों  और  समीक्षाओं  द्वारा

 इस्पात  कारखानों  के  कार्यकरण  पर  सतत्‌  नजर  रखती  है  तथा  सभी  आवश्यक  सहायता  प्रदान

 करती है

 जहाँ  तक  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  द्वारा  किये  गये  उपायों  का  संबंध  है  उनमें

 कोलतार  और  कोक  की  कोक  भट्टियों  की  आपात  आधार  पर  मेटी  रियल  हैंडलिंग

 उपकरणों  की  प्राप्ति  तथा  स्टील  मैटिंग  शाप  में  क्रेनों  और  अन्य  उपस्करों  का  प्रतिस्थापन  सम्मिलित

 इसको  ने  पहले  ही  45  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  कारखाने  का  प्रतिस्थापन  कायें

 आरम्भ  कर  दिया  है  और  इसके  पूर्ण  होने  में  लगभग  तीन  वर्ष  लगेंगे  |

 फिर  भी  एक  सकतोन्मुखी  इस्पात  कारखाने  के  परिचालन  कार्य  में  आने  वाली  कठिनाइयों

 और  इस  प्रकार  की  कुछ  अन्य  समस्याओं  को  देखते  हुए  इन  उपायों  का  पूरा  प्रभाव  कुछ  समय

 पश्चात्‌  ही  नजर  आने  लगेगा  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  कारखानों  विशेषतया  भिलाई  और

 राउरकेला  में  1972-73  में  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  इस  बात  की  द्योतक  है  कि  इन  उपायों  का  लाभ

 होना  आरम्भ  हो  गया  है  ।

 गुजरात  खनिज  विकास  निगम  को  खनन  पट्टों  की  स्वीकृति

 2578.  डा०  महीपत  राय  मेहता  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कच्छ  जिले  के  लखपत  ताल्लुक  में  बड़ी  मात्रा  में  गये  लिगनाइट  के  लिये

 तथा  ब्रिकेटिंग  संयंत्र  स्थापित  करने  आदि  में  इसकी  उपयोगिता  के  कारण  सरकार  ने  गुजरात
 खनिज  विकास  निगम  को  खनन  का  पट्टा  देने  की  स्वीकृति  दे  दी  और
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 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  मैसर्स  गुजरात  खनिज

 विकास  निगम  लिमिटेड  को  कच्छ  जिले  के  लाखापेट  तालुक  में  फुलेरा  और  खनोट  ग्रामों

 में  लिग्नाइट  के  लिए  खनन  पट्टे  की  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  अनुमोदन  प्रदान  किया

 गया  और  1972  में  राज्य  सरकार  को  इस  को  सुचना  दी  गई

 प्रशन  नहीं  उठता  है  ।

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  एक  बायलर  के  फट  जाने  के  संबंध  में  जाँच

 2579.  श्री  आर०  पी०  उलनबी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  कानपुर  में  यकायक  एक  बायलर  के  फट

 जाने  के  संबंध  में  कोई  जाँच  कराई  गई  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  बायलर  अटैंडेंट  की  मृत्यु  हो

 गई

 यदि  तो  इस  जाँच  के  क्या  परिणाम  और

 ऐसे  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने

 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  जी

 श्री मनु  |

 जाँच  की  रिपोर्ट  कीਂ  अभीਂ  प्रतीक्षा  है  ।

 इण्डियन  बायलर  विनियम  1950  के  अधीन  अपेक्षित  सभी  सावधानियों  का  हिन्दुस्तान

 एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  कानपुर  में  अनुकरण  किया  जा  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पति  जिलों  में  मैग्नेसाइट  के  निक्षेपों  की  खोज

 2580.  श्री  नरेन्द्र  सिह  विष्ट  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  कि  कपास  करेंगे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  एक  पर्वतीय  जिले  पिथौरागढ़  में  मैग्नेसाइट  के  भारी  निक्षेपों  का

 पता  चला  है  और  क्या  इस  बीच  मैग्नेसाइट  निकालने  का  कार्य  आरम्भ  हो  गया

 क्या  वहाँ  किसी  निजी  फर्म  को  एक  कारखाना  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  दी  गई  है

 और  यदि  तो  कारखाने  का  प्रस्तावित  परिव्यय  कया  उसकी  रोजगार  क्षमता  क्या  है  और

 कारखाने  के  कब  तक  चालु  हो  जाने  की  आशा  और

 सरकारी  क्षेत्र  में  कारखाना  स्थापित  न  करने  के  क्या  कारण
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  भूवैज्ञानिक

 सर्वेक्षण  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किए  गए  अन्वेषणों  के  परिणाम  उत्तर  प्रदेश

 पिथौरागढ़  जिले  में  मैग्नेसाइट  के  वृहद  निक्षेप  अवस्था पित  किए  गए  हैं  ।  इन  निक्षेपों  का  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  क्षेत्रीय  निर्धारण  किया  जा  रहा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इन  निक्षेपों

 के  कुछ  लघुक्षेत्र  का  पट्टा  खनन  और  पूर्वेक्षण  पर  कुछ  प्राइवेट  दलों  को  दिया  है  ।  इन  क्षेत्रों  के
 भाग

 को  प्राइवेट  सेक्टर  के  उपक्रम  हिन्दुस्तान  इस्पात  लिमिटेड  कों  अनुदत्त  करने  का  प्रश्न  भी  राज्य

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 और  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ।

 उतार  भ्र दे दा  के  जिलों  में  खनिज  सम्पदा  के  लिए  सर्वेक्षण

 2581.  श्री  नरेन्द्र  fag  विष्ट  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तराखण्ड  अर्थात  उत्तर  प्रदेश  के  पवेलियन  जिले  जैसे  चलो

 पौड़ी  टिहरी  गढ़वाल  तथा  उत्तरकाशी  में  खनिज  सम्पदा  के  लिए

 कोई  व्यापक  सर्वेक्षण  कराया  गया  है  |

 यदि  तो  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले  और  क्षेत्र  की  खनिज  सम्पदा  निकालने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसा  सर्वेक्षण  कराने  का  यदि  तो  कब

 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 >=
 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  सुखदेव  हाँ  ।

 aa  राजन  और  टेहरी  गढ़वाल  जिले  के  रॉक  फास्फेट  निक्षेपों  के  लिए  व्यापक  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 किए  गए  हैं  ।  1963-64  के  दौरान  उत्तराखण्डਂ  नामक  खोज यात्रा  आयोजित  की  गई

 थी  जिसमें  उत्तराखण्ड  के  जिलों  के  भूविज्ञान  के  विभिन्न  पहलुओं  अध्ययन  किया  गया

 उत्तराखण्ड  क्षेत्र  के  कुछ  भागों  जहाँ  सर्वेक्षण  संतुलित  नहीं  हुआ  भूवैज्ञानिक  अन्वेषण  प्रगति

 पर  है  ।

 भूवैज्ञानिक  अन्वेषणों  के  उत्तर  प्रदेश  में  उत्तराखण्ड  क्षेत्र  के  जिलों  में

 स्पन्द  भौर  रसायनिक  ग्रेड  के  डोलोमाइट  टास्क  और  फास्फोरिक  के

 विस्तृत  निक्षेप  अवस्था पित  किए  गए  हैं  ।  इन  निक्षेपों  के  समु पयोज नार्थ  प्रायोजनायें  राज्य  सरकार

 और  पब्लिक  सेक्टर  उपक्रमों  के  विचाराधीन  हैं  ।

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  चतुर्थ  और  पंचम  योजनावधियों  के  दौरान

 सत्या  कत खण्ड  क्षेत्र  के  खनिजों  की  शक्तियों  का  ‘aca  नाल  करने  के  लिए  और  सर्वेक्षण  करने  की

 योजनायें  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर 17
 1894  —

 दिनांक  30  जनवरी  1973  के  में  भारत  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड

 आधोरिटो  आफ  इण्डिया  पर  सम्पादकीय

 2582.  श्री  कुलमोहन  राम  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  होने  वाले  30  1973  के

 में  श्री  रोलिंग  शीर्षक  में  प्रकाशित  सम्पादकीय  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  श्री  वदूद  खाँ  को  मंत्रालय  का  सचिव  और  भारत  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड

 का  अध्यक्ष  बनाने-पर  सिविल  कमंचारियों  ने  अपनी  शक्तियों  में  हुए  ह्वास  के  लिए  विरोध  किया

 और

 क्या  बोकारों  जटिल  लिमिटेड  के  वर्तमान  अध्यक्ष  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  की  श्री  वदुदर्खों

 के  नीचे  कार्य  करने  की  अनिच्छा  के  एकमात्र  कारण  से  ही*  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  को  भारत

 इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  अधिकार  क्षेत्र
 से  बाहर  रखा  गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  सरकार  ने  प्रस्तुत

 सम्पादकीय  देखा  है  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  भारत  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  एक

 सहायक  कम्पनी  है  ।  बोकारों  के  अध्यक्ष  भारत  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  निदेशक  मंडल  के

 सदस्य  हैं  जिसके  अध्यक्ष  श्री  एम०  ए०  वदूद  खाँ  हैं  ।

 बेरोजगार  व्यक्तियों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  के  लिए

 आस्थगित  वेतन  अदायगी  प्रणाली

 2583.  श्री  पी०  बेंकटासुब्बया  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेरोजगार  लोगों  की  सेवाओं  को  लाभात्मक  रूप  में  उपयोग  करने  के  लिए

 आस्थगित  वेतन  अदायगी  प्रणाली  बनाने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  गया  है  जिससे  वे  इस

 समय  अपने  निर्वाह  के  लिए  कुछ  राशि  प्राप्त  कर  सकें  और  बाद  में  जब  संसाधन  उपलब्ध  तो

 वे  पूरा  वेतन  प्राप्त  कर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 अ  41८1  na  17,  1894  (Saka)

 बंगला  देश  के  शरणार्थियों  का  आसाम  में  रह  जाना

 2584,  श्री  रोहित  कसौटी  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  देश  के  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  दौरान  बहुत  बड़ी  में  जो  शरणार्थी

 आसाम  आधे  थे  वे  वापस  नहीं  गये  हैं  अपितु  आसाम  के  विभिन्‍न  भागों  में  ही  बस  गये

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  और

 इन  व्यक्तियों  को  बंगला  देश  वापस  भेजने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  और  बंगला  देश  के  स्वतन्त्रता

 संग्राम  के  दौरान  आसाम  में  आये  शरणार्थियों  की  संख्या  3,12,713  बताई  गई  थी  ।  इनमें  से  अपने

 faat  तथा  संबंधियों  के  साथ  शिविर  से  अन्यत्र  रहने  वाले  1000  शरणार्थियों  को  छोड़कर  सभी

 शरणार्थी  बंगला  देश  लौट  गए  हैं  ।

 संबंधित  उप  आयुक्तों  को  सके  कर  गया  है  कि  इन  गेर-शिविर  शरणार्थियों

 की  वापिसी  के  लिए  तत्काल  कार्यवाही  की  जाए  तथा  उनके  मामलों  में  विदेशी  व्यक्ति

 1946  में  को  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा  गया  है  |

 भारत  हैवी  हरिद्वार  की  राष्ट्रीय  मजदूर  युनियन  द्वारा  ज्ञापन

 2585.  श्री  मुल्की  राज  सेनी  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fe

 कया  भारत  हैवी  हरिद्वार  की  राष्ट्रीय  मजदूर  यूनियन  ने  अपनी  माँगों

 के  संबंध  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  और  यदि  तो  उनकी  माँगें  कया

 क्या  युनियन  ने  19  1973  को  सामूहिक  समिति  भूख  हड़ताल  की  थी  और

 उसमें  लगभग  500  श्रमिकों  ने  भाग  लिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  से  मामला  अनिवार्य  रूप  से

 राज्य-क्षेत्राधिकार  में  आता  है  और  इस  विषय  पर  सुचना  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सिंगरौली  पावर  स्टेशन  को  प्राथमिकता  आधार  पर  कोयलें  को  सप्लाई

 2586.  श्री  रणबहादुर  सिह  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  मध्य  प्रदेश

 इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  द्वारा  प्रस्तावित  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  उनके  बिजली  घरों  की  तुलना
 में

 जिनको  कोयला  क्षेत्रों  से  दूर  स्थापित  किया  जा  रहा  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  कोयला  सप्लाई  किया  और
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 ि  कट
 c

 a. यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  का  य  Stel  सगा
 गई  है

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  और  देश  में

 सुपर  तापीय  fara  घरों  की  स्थापना  का  कार्यक्रम  अभी  भी  विचाराधीन  है  ।

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  में  कार्य  कर  रहे  बंगाली

 2587.  श्री  एस०डी०  सोम सुन्दरम  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोगों  को  यह  आम  शिकायत  है  कि  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्टस  इण्डिया  लिमिटेड

 में  मिडिल  तथा  हायर  संवर्गों  में  गैर-बंगालियों  को  भर्ती  नहीं  किया  जाता

 यदि  तो  संबंधित  अधिकारियों  को  उचित  अनुदेश  जारी  करने  के  लिए  सरकार

 ने  कया  कार्यवाही  की  है  जिससे  सभी  राज्यों  के  लोगों  को  निगम  में  नौकरी  मिल  कौर

 यदि  तो  निगम  में  कार्य  कर  रहे  बंगालियों  तथा  गैर  बंगालियों  की  संख्या  कया

 है  जो  400  रुपये  और  1,000  रुपये  के  तथा  इससे  अधिक  के  बीच  वेतनमान  पाते  हैं  ।

 भारों  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  से  माननीय  सदस्य

 ने  जैसी  शिकायतों  का  उल्लेख  किया  है  वैसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  रोजगार  के  आँकड़े

 जन्म  स्थान  और/अथवा  निवास  स्थान  के  अनुसार  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  400  रुपये  तथा  उससे  अधिक

 के  मूल  वेतन  वाले  पदों  के  लिए  भर्ती  अखिल  भारतीय  आधार  पर  की  जाती  है  और  मुख्य  मापदंड

 उपयुक्तता  और  अहंतायें  होते  हैं  ।

 Removal  of  Machines  and  Materials  from  Mines  at  the  time  of  Nationalisation

 2588.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  Press  reports  that  on  hearing  the  news  of

 nationalisation  of  coal  mines  the  owners  of  the  privats  coal  mines  started  removing  valuable

 machines  and  other  material  from  coal  mines;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  to  get  back  the  machines  and  other

 material  thus  removed  therefrom  and  also  to  check  the  further  removal  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda):  (a)

 Yes,  Sir.

 (b)  It  is  too  early  to  state  exactly  the  extent  to  which  valuable  machines  and  other

 material  were  removed  by  the  coal  mine  owners  on  hearing  the  news  of  taking  over  of  these

 mines.  The  relevant  documents  c  ming  the  mine  are  in  the  course  of  receipt  and  under

 examination  by  the  Custodians,
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 विदेशों  से  भारत  ate  व्यक्ति

 2589.  श्री  सी ०  Fo  जाफर  शरीफ  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  विदेशों  से  स्वदेश  लौटे

 व्यक्तियों  के  संबंध  में  7  1972  के  अतारांकित  प्रशन  संस्था  3406  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  जो  लोग  विदेशों  से  स्वदेश  लौटे  उनके  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  ने  कितनी  राशि  मंजूर  की  और

 आँकड़ों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  att  पनर्वास ्य्क  dat  रघुनाथ  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  31

 व्यक्तियों  के  र 4148.0  से 1972  को  समाप्त  हुए  दो  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  से  स्वदेश  लौटे  Ted  तथा  पुनर्वास

 राज्य  सरकारों  को  दिए  गए  ऋणों  तथा  अनुदानों  किया  गया  कुल  व्यय  932°48  लाख

 रुपये है  ।

 राज्य  सरकारों  को  दी  गई  राशि  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  व्यय  की  गई  राशि  का

 विभाजन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 द्यु थ

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम
 ey

 स्वीकृत  राशि  रुपयों
 Se  क

 1971-72 1970-7]
 re

 तमिलनाडु  19673  223°47

 आंध्र  प्रदेश  95°40  70°04

 केरल  3°00  18°63

 54°36 मसूर  131

 उत्तर  प्रदेश  25°32  4°09

 उडीसा  14°37  747.0

 बिहार  3°28  9°07

 राजस्थान  2°00

 गुजरात  1°18  2°19

 10  पंजाब  0°31  4°25

 11  पश्चिम  बंगाल  10°00  21°00

 12  मध्य  प्रदेश  1°69

 13  आसाम  2°00

 14  दिल्‍लीਂ  3°25  2°28

 15  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  0°50  0°72

 16  चण्डी गढ़  0°46  0°40

 17  0°20 हरियाणा

 18  हिमाचल  प्रदेश  0°02
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 17  फाल्गुन  1894
 एए

 अविलम्बनीय
 लोक

 महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT

 PUBLIC  IMPORTANCE

 चमड़ा  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  छोटे  पैमाने  के  जूता  निर्माण  उद्योग  में  संकट

 उत्पन्न  होने  का  समाचार

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Sir,  call  the  attention  of  the  Minister  of

 Commerce  to  the  following  matter  ef  Urgent  Public  Importance  and  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon

 crisis  in  the  small  scale  footwear  industry  due  to  non-avail-

 ability  of  upper  leathers  and  lining

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत वी  ए०  ato  :  अध्यक्ष  सही  है  कि

 जुते  तथा  चमड़े  की  वस्तुएँ  बनाने  वाला  खास  तौर  से  लघु  उद्योग  क्षेत्र  अपनी  आवश्यकता

 वाले  चमड़े  की  सप्लाई  कम  हो  जाने  तथा  उसकी  कीमतें  बढ़  जाने  के  कारण  कठिन  परिस्थिति  का

 सामना  कर  रहा  था  ।  ऐसा  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चमड़े  की  कीमत  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  होने  और

 इसके  परिणामस्वरूप  देश  से  अघधसाधित  खालों  तथा  चमड़ियों  और  अन्य  किस्मों  के  चमड़े  के  निर्यात

 बढ़ने  के  कारण  हुआ  ।  वर्ष  1971-72  के  दौरान  90  करोड़  रुपए  मूल्य  के  अधंसाधित  खालों  तथा

 चमड़ियों  का  निर्यात  किया  गया  लेकिन  चालू  वर्ष  के  दौरान  इसमें  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  और  आशा

 है  कि  इसके  निर्यात  लगभग  150  करोड़  रुपए  तक  पहुँच  जायेंगे  ।  जबकि  प्रत्यक्षतः  निर्यात  आय  का

 बढ़ना  अच्छा  माना  जा  सकता  लेकिन  इससे  जुते  तथा  चमड़े  की  वस्तुओं  के  देशी  उद्योग  की

 आवश्यकता  वाले  कच्चे  माल  की  कमी  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  और  उसकीਂ  कीमतों  में  वृद्धि

 हो  गई  थी

 2.  सरकार  ने  समस्या  को  पुरी  तरह  से  समझ  लिया  है  और  उसने  स्थिति  का  सामना

 क
 =

 रने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 3.  अधंसाधित  खालों  तथा  चमड़ियों  के  निर्यात  विनियमित  करने  और  धीरे-धीरे  उनके

 निर्यात  को  कम  करने  तथा  अपेक्षाकृत  अधिक  इकाई  मुल्य  प्राप्त  करने  तथा  रोजगार  बढ़ाने  के  लिए

 तयार  चमड़े  तथा  चमड़े  की  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  जोर  देने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  |

 4.  इस  नीति  के  प्रभावकारी  तथा  सुव्यवस्थित  कार्यान्वयन  और  चमड़े  के  निर्यात  व्यापार

 के  स्वरूप  में  अपेक्षित  परिवर्तन  करने  के  लिए  एक  संस्थागत  ढाँचे  की  व्यवस्था  करने  की  दृष्टि  से

 अधंसाधित  खालों  तथा  चमड़ियों  का  निर्यात  14  1972  से  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम

 से  मार्गी कित किया  जा  चुका  है

 5.  साथ  इस  वस्तु  के  निर्यात  के  लिए  1  1973  से  कोटा  प्रणाली  लागू  करने  का

 विनिश्चय  किया  गया  है  ।  इसका  उद्देश्य  यह  है  कि  अधंसाधित  खालों  तथा  चमड़ियों  के  निर्यात

 अगले  पाँच  वर्षों  में  इतने  घटा  दिए  जाएँ  जिससे  वे  1971-72  में  हुए  निर्यातों  के  25%  स्तर  तक

 आ  जाएँ  ।  इस  प्रक्रिया
 के

 साथ-साथ  देश  में  तैयार  चमड़े  तथा  चमड़े  की  वस्तुओं  का  उत्पादन
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 Matter  reent  Public  निर्दय  Phalguna  द
 1894  (Saka)

 करने  वाला  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  अवस्थापना  विकसित  करने  हेतु  व्यापक  प्रयास

 भी  किये  जायेंगे  ।

 6.  सरकार  चमड़ा  निर्यात  विकास  निगम  नाम  से  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  नया  निगम

 स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उद्योग  के  निर्यात

 क्षेत्र  को  सुदृढ़  करने  व  उसका  विविधीकरण  करने  तथा  उसके  निर्यात  निष्पादन  में  सुधार  करने  का

 प्रयास  करेगा  |  उसका  एक  विद्वेष  कार्य  जूते  तथा  चमड़े  की  वस्तुओं  के  विनिर्माताओं  के  हितों  का

 संवर्धन  करना  होगा  ।

 7.  इन  दीघेकालीन  उपायों  के  सरकार  उद्योग  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  के

 लिए  और  लघु  क्षेत्र  में  निर्विघ्न  संक्रमण  के  लिए  तात्कालिक  कदम  उठाये  जाने  at  आवश्यकता  के

 प्रति  सजग  इस  उद्देश्य  के  लिए  gal  के  निर्यातकों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  एक  योजना

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  इस  पर  शीघ्र  ही  निर्णय  लिया  जायेगा  ।  सरकार  इस  उद्योग  को

 उनकी  आवश्यकता  वाले  चमड़े  की  पर्याप्त  मात्रा  में  तथा  उचित  कीमतों  पर  सप्लाई  का  प्रबन्ध

 करने  की  संभावना  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  It  has  become  clear  from  the  statement  made  y  the
 hon.  Minister  that  Government  allowed  unrestricted  exports  of  raw  hides  and  skins  out
 of  eraze  to  earn  foreign  exchange,  which  according  to  him  increased  from  Rs.  90  crores
 to  Rs.  150  crores,  at  the  cost  of  small  scale  footwear  industry  of  the  country.  Due  to  the

 non-availability  of  leather  more  than  one  crore  persons  are  likely  to  be  affected  by  unemploy-
 ment.

 Following  the  ban  on  exports  of  hides  and  skins  imposed  by  Brazil  and  Argentina,
 demand  of  Indian  leather  has  increased  in  the  international  markets,  resulting  in  increase  of

 exports  of  leather  ignoring  its  demand  in  the  country.  I  would  like  to  know  in  this  context
 whether  the  decision  taken  on  14th  December,  1972  in  regard  to  canalising  the  exports
 of  semi-processed  hides  and  skins  through  S.  T.  C.  has  not  been  implemented  by  the
 Government.  | ह  so,  the  reasons  therefor  ?  May  I  also  know  whether  the  hon.  Minister  is
 aware  of  the  fact  that  exporters  have  been  exporting  raw  leather  in  the  name  of  ‘wet  blue’
 hides  for  earning  profits  ?  May  I  know  the  reasons  for  not  taking  any  steps  to  check  this
 thing  ?

 The  prices  of  hides  have  gone  up  considerably  resulting  in  closure  of  small-scale
 footwear  industry  and  wide-spread  unemployment.  May  I  know  whether  Government
 Propose  to  implement  the  recommendations  made  by  the  Dr.  A.  Sitaramayya  Committee  in
 regard  to  levying  a  ten  percent  ‘duty  on  exports  of  E.  I.  Tanned  and  Chrome  Tanned  hides,
 unfinished,  with  effect  from  ist  January,  1973  ?  May  I  also  know  the  steps  to  be  taken
 by  the  Government  to  make  raw  hides  and  skins  available  to  the  small  industries  at
 reasonable  prices  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज  :  समाज  के  कमजोर  ay  के  लोगों  की  समस्याओं  का  उल्लेख  करके

 माननीय  सदस्य  ने  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।

 माननीय  सदस्य  यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  के  लालच  में

 आकर  निर्यात  किया  है  ।  भारत  में  इस  वस्तु  का  निर्यात  होता  रहा  माननीय  सदस्य  को  यह
 भी  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  सरकार  ने  कच्चे  aque  और

 जड  सवार  खालों  में  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  है  ।
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 8  1973
 अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  विषय  की  और  ध्यान  दिलाना

 जहाँ  तक  चले  ब्लू  खालों  का  प्रश्न  है  वह  अर्ध शोधित  चमड़ा  होता  वर्ष  1971-72  में

 84  करोड़  रुपयों  के  मुल्य  के  असंशोधित  चमड़े  का  निर्यात  किया  गया  ।  जेसा  कि  माननीय  सदस्य

 ने  उल्लेख  किया  ब्राजील  और  अर्जेन्टिना  द्वारा  चमड़े  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  के

 कारण  इस  वर्ष  विदेशों  में  हमारे  चमड़े  की  माँग  में  वृद्धि  हुई  जिससे  हमारा  निर्यात  84  करोड़

 रुपयों  से  बढ़कर  143  करोड़  रुपए  का  हो  गया  ।  सरकार  ने  छोटे  उद्योगों  की  समस्याओं  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  को  व्यवस्थित  करने  का  प्रयास  किया  ।  यह  भी  ध्यान  में

 रखना  चाहिए  कि  असंशोधित  चमड़े  के  स्थान  पर  चमड़े  के  तैयार  माल  का  निर्यात  करने  के  लिए

 आवश्यक  औद्योगिक  आधारभूत  ढाँचा  बनाना  पड़ेगा  ।  इसी  कारण  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि

 पहली  1973  से  सरकार  निश्चित  प्रतिबन्ध  लगाएगी  तथा  आगामी  पाँच  वर्षों  में  असंशोधित

 चमड़े  निर्यात  25  प्रतिशत  तक  सीमित  किया  जाएगा  ।  इसके  मेरा  निवेदन  है  कि

 असंशोधित  चमड़े  की  हमारी  आंतरिक  खपत  केवल  18  प्रतिशत  है  ।  यदि  निर्यात  पर  पुर्णतया

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  तो  फालतू  चमड़े  का  क्या  किया  जाएगा  ।  इस  संबंध  में  हमारा  प्रस्ताव

 निर्यात  पर  अतिरिक्त  शुल्क  लगाने  का  है  तथा  यह  कार्यवाही  1  1973  से  जाएगी  ।

 इससे  तैयार  माल  के  निर्यात  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  तथा  कच्चे  चमड़े  के  निर्यात  में  कमी  होगी  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  अर्ध शोधित  चमड़े  के  स्थान  पर  चमड़े  के  तैयार  माल  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का  निर्णय

 किया  गया  है  ।  वस्तु  स्थिति  यह  है  कि  सरकार  ने  इस  तथ्य  की  उपेक्षा  की
 है

 कि  देश  में  अशोधित

 चमड़े  की  भारी  माँग  है  जिससे  उसका  माल  तयार  करके  विदेशों  में  भेजा  जा  सके  ।  सरकार  उन

 पूँजीपतियों
 के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कोटा  प्रणाली  लागू  करना  चाहती  है  जो  उन्हें  धन  राशि

 देते  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  आगामी  पाँच  वर्षों  में  निर्यात  को  केवल  25  प्रतिशत  तक

 a  क्यों  सीमित  करना  चाहती  है  ?

 वक्तव्य  में  चमड़ा  वस्तु  उद्योग  के  विकास  के  लिए  प्रयत्न  किये  जाने  तथा  सरकारी  क्षेत्र  में

 एक  चमड़ा  निर्यात  विकास  निगम  की  स्थापना  किये  जाने  का  भी  उल्लेख  किया  गया  सरकार

 को  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिए  किन्तु  उसने  एक  निगम  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए  |

 |  MR,  SPEAKER  in  the  Chair.  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  उद्योग  को  उचित  मुल्य  पर  पर्याप्त  चमड़ा  उपलब्ध  कराने  की

 व्यवहार्यता  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  किन्तु  जबਂ  चमड़े  का  इतनी  अधिक  मात्रा  में  निर्यात

 किया  जाएगा  तो  छोटे  उद्योगपतियों  को  पर्याप्त  चमड़ा  कहाँ  से  सप्लाई  किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  Uo  सी०  जाज॑  :  माननीय  सदस्य  के  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  वक्तव्य  में  निहित  है  ।  यह

 स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  पहली  1973  से  निर्यात  में  उत्त  रोहतक  कमी  की  जाएगी  जिससे

 देश  में  इस  क्षेत्र  में  लगे  लोगों  को  कच्चा  माल  उपलब्ध  हो  सके  ।  यह  कायें  रातों  रात  तो  नहीं  हो

 सकता  ।  इसमें  कुछ  समय  अवश्य  लगेगा  ।  जहाँ  तक  चमड़ा  निर्यात  विकास  निगम  का  संबंध

 इसके  अन्तर्गत  केवल  शोधित  चमड़ा  ही  नहीं  आएगा  वरन्‌  इसके  अन्तगंत  तैयार  चमड़ा  तथा  चमड़े

 का  तैयार  माल  भी  आएगा  ॥
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  March  8,  1973

 Shri  P.  Maurya  (Hapur):  Sir,  I  would  like  to  put  only  questions  and  not  to
 make  a  speech.  Is  it  a  fact  that  the  price  of  sole  leather  used  in  chrome  I.  E.  tanned
 shoes  has  increased  by  250  percent  ?  Is  it  also  a  fact  that  due  to  the  increase  in  manu-

 facturing  cost  at  the  rate  of  Rs.  8  per  pair,  S.  T.  C.  rejected  the  order  for  five  lakhs  of

 pairs  of  shoes  placed  by  U.S.S.R.?  May  1  also  know  the  amount  of  foreign  exchange
 lost  as  a  result  of  it  ?  Is  it  also  a  fact  that  indigenous  footwear  industry  apprehends  the

 rejection  of  several  other  orders-placed  by  U.S.  5.  R.,  if  so  what  would  be  the  amount  of

 foreign  exchange  likely  to  be  lost  ?  May  I  know  whether  adequate  assistance  is  provided  to

 the  weaker  sections  engaged  in  of  manufacturing  of  shoes,  if  not,  the  reasons  therefor  ?  I
 would  also  like  to  know  the  steps  being  taken  by  the  Government  to  ensure  sufficient

 production  of  welted  shoes  which  have  registered  high  demand  in  cold  countries  ?  May  I
 also  know  whether  Government  have  appointed  experts  in  the  foreign  countries  to  apprise
 the  shoe  manufacturers  of  the  country  of  the  popular  designs  of  the  shoes  ?

 [  would  also  like  to  know  the  exact  date  from  which  Government  have  banned  the

 export  of  raw  hides  ?  Is  the  hon,  Minister  aware  of  the  fact  that  raw  leather  is  being
 exported  in  the  name  of  semi-tanned  leather  ?

 May  I  know  whether  Government  propose  to  set-up  a  new  factory  for  producing
 chrome  leather  to  meet  its  indigenous  demand  iu  view  of  the  fact  that  there  is  scarcity  of

 leather  in  the  international  market  ?

 Is  it  not  a  fact  that  with  the  introduction  of  disposal  of  carcasses  scheme  Govern-
 ment  would  be  able  to  earn  Rs.  500  crores  per  annum  and  there  would  be  no  need  of

 importing  goods  like  gelatin  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज॑  :  माननीय  सदस्य  ने  मुख्य  रूप  से  तीन  प्रश्न  किए
 मैंने  स्वीकार

 किया  है  कि  वर्ष  1972-73  में  क्रोम  चमड़े  और  fo  आई०  टैंड  चमड़े  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कच्चे  चमड़े  के  निर्यात  पर  1973  से  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  गया  है  |

 जहाँ  तक  अर्ध  शोधित  चमड़े  के  नाम  पर  कच्चे  चमड़े  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  इस  बारे

 में  पहले  हमें  कोई  सूचना  नहीं  मिली  ।  यदि  इस  सम्बन्ध  में  हमें  अधिक  जानकारी  मिल  सकी  तो

 हम  इसे  रोकने  के  लिए  अवश्य  ही  करेंगे  क्योंकि  इससे  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होती

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम से  रूस  द्वारा  दियें  गये  क्र यें देशों  को  पूरा  न  करने  के  बारे

 में  हम  लगातार  विचार-विमश  कर  रहे  हैं  तथा  आशा  है  कि  कोई  समझौता  हो  जाएगा  |

 शोधित  चमड़े  और  चमड़े  की  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  पहलु  पर  प्रस्तावित  निगम

 द्वारा  विचार  किया  जाएगा  t

 श्री  बी०  पी०  ate  :  क्या  सरकार  यह  प्रयत्न  करेगी  कि  रूस  आदि  समाजवादी  देशों  को

 अधिक  से  अधिक  जुते  सप्लाई  किए  जाएँ  ?

 श्री  ए०  सो०  जाज  :  हम  प्रयत्न  करेंगे  ।

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (Mandsaur):  Attention  of  the  Government  was  invited  to

 150



 अ SUNT  STS द लल एवनी ए  लोक  महत्व  के  विषय
 की  ो  र

 ध्यान  दिलाना
 ला 17.0  1894  लगा

 the  crisis  in  this  industry  earlier  also  but  they  did  not  take  any  action.  Replying  to  a  ques-
 tion  Government  stated  on  22nd  November  that  there  was  no  shortage  of  raw  material.  But
 now  more  than  40,000  workers  in  Agra  have  been  facing  great  difficulties  as  a  result  of
 acute  shortage  of  raw  material.

 Government  have  admitted  that  on  account  of  the  large  exports  of  the  semi-processed
 hides  and  skins,  there  is  a  shortage  of  leather  to  some  extent,  and  there  has  also  been  a  rise
 in  prices.  But  this  shortage  is  acute  and  it  has  created  a  crisis  in  this  industry  due  to  the
 craze  of  the  Government  for  increased  foreign  exchange  earnings.  According  to  the  state-

 ment,  Government  have  decided  to  give  financial  assistance  to  the  exporters.  May  I  know  the
 immediate  steps  to  be  taken  by  the  Government  to  overcome  this  crisis  ?  May  I  know

 whether  Government  propose  to  ban  the  exports  of  raw  hides  and  skins  in  order  to  meet  the

 requirements  of  this  industry  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज  :  महोदय  !  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  उपाय  किये  गये  हैं  ।  पहली

 1973  से  निर्यात  शुल्क  की  योजना  को  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ।  इसके  दो  उद्देश्य  हैं  ।  पहला  उद्देश्य

 यह  है  कि  अर्ध  शोधित  चमड़  के  निर्यात  में  कमी  हो  सके  शोधित  चमड़ा  उद्योग  को  प्रोत्साहन

 मिल  सके  |

 श्री  रणबहादुर  सिंह  :  वक्तव्य  से  ज्ञात  होता  है  कि  अंतर्राष्ट्रीय  बजार  में  चमड़े  के

 मुल्यों  में  वृद्धि  होने  के  कारण  हमारे  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  ।  14  1972  के  बाद

 ही  समाचार-पत्तों  में  उद्योग  में  संकट  के  समाचार  प्रकाशित  होने  लगे  ।

 सरकार  के  जहाँ  अपने  वक्तव्य  में  निर्यात  कर्त्ताओं  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  योजना

 बनाई  वहाँ  चमड़े  उद्योग  के  लिए  सप्लाई  का  प्रबन्ध  करने  का  प्रश्न  अभी  विचाराधीन  है  ।  जब

 सरकार  ने  चले  के  निर्यात  का  उक्त  निर्णय  लिया  तो  क्या  उसने  यह  अध्ययन  किया  कि  अ्जेनटाइना

 तथा  ब्राजील  ने  अपने  कच्चे  चम  का  निर्यात  कयों  बन्द  कर  दिया  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ

 कि  सरकार  ने  इस  उद्योग  के  निर्यात-क्षेत्र  को  सुदृढ़  करने  तथा  उसका  विविधीकरण  करने  के  लिए

 क्या  व्यवस्था  पारित  की  है  ?  साथ  ही  1  ata  से  निर्यात  में  75  प्रतिशत  की  कटौती  हो  जाने  के

 बाद  इस  75  प्रतिशत  माल  का  देश  में  ही  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  इन्फ्रास्ट्रक्चर  तैयार  किया

 गया  है  में  कार्य  कर  रहे  छोटे  पैमाने  के  निर्माताओं  से  सम्पर्क  करने  के  लिए  थी  क्या  प्रबंध

 किये  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  निर्माता  उद्योग  को  लाभ  पर  निर्यात  करने  में  समर्थ  बनाने  के  लिए

 उसे  कितनी  राज  देने  का  विचार  है  और  क्या  सरकार  इस  व्यापार  का  निकट  भविष्य  में

 राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज॑  :  पहले  प्रश्न  का  उत्तर  तो  यह  है  कि  सरकार  जूतों  के

 निर्यात-कर्ताओं  वित्तीय  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  यह  कभी  नहीं  कहा

 गया  fe  चले  अथवा  आधे  तैयार  चमड़े  का  निर्यात  किया  जायेगा  या  कि  1-4-73  तक  कोई

 इन्फ्रास्ट्रक्चर  तैयार  किया  जायेगा  ।  अरे-तैयार  चमड़े  का  निर्यात  धीरे-धीरे  कम  करके  अगले  पाँच

 वर्षों  में  25  प्रतिशत  तक  ले  आयेंगे  ।  इन्फ्रास्ट्रक्चर  एक  या  दो  महीने  मैं  नहीं  बन  जायेगा  ।  हम

 अपने  तैयार  कच्चे  माल  पर  निर्यात  शुल्क  लगाकर  इस  धन  को  इस  उद्योग  में  लगायेंगे  ।  इसका

 अथ  है  कि  सरकार  इसे  किसी  प्रकार  की  राज  सहायता  देना  चाहती  है  ।
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 नन
 Re.  Alleged

 Wrong
 Statement  by  Minister  Phalguna

 17,
 1894  (Saka}

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena):  Hindi  translation  of  the  Reports  are  not

 placed  simultaneously  on  the  pretext  of  making  certain  improvements  etc.  in  them.  They  are

 always  delayed.

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  Sir,  I  had  submitted  a  Call  Attention  Notice

 regarding  the  activites  of  Black  December.  Shri  Vajpayee  and  Shri  S.  N.  Mishra’s  lives  have

 been  threatened.  So,  the  notice  should  be  admitted.

 Mr.  Speaker:  I  won’t  admit  it  until  something  happens.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  The  guards  posted  at  my  residence  are  acting
 as  detectives  more  than  as  guards.

 Mr.  Speaker  :  Ask  them  to  stand  behind  a  curtain.

 मिली  द्वारा  कथित  गलत  वक्तव्य  देने  के  बारे  में

 Re.  ALLEGED  WRONG  STATEMENT  BY  MINISTER

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  मैंने  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्री  विद्याचरण  शुक्ल

 केਂ  विरुद्ध  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  पेश  करने  के  आशय  की  दूसरी  बार  सुचना  आपको  दी  है  मैंने

 इस  संबंध  में  ठोस  प्रमाण  दिये  हैं  कि  उन्होंने  गोलाबारूद  डिपो  तथा  मारुति  लिमिटेड  के  बारे  में

 जानबुझकर  सभा  को  गलत  जानकारी  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  तक  जो  सामग्री  मुझे  मिली  थी  उसके  आधार  पर  मैं  अपना  विनिमय

 दे  चुका  हूँ  see
 )  श्री  शुक्ल  ने  वक्तव्य  दिया  तथा  आपने  जवाबी  वक्तव्य  दिया  था  |  अब

 किसी  अन्य  विनिमय  की  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 श्री  श्याम
 नन्दन

 मिश्र  :  मैंने  नये  प्रमाण  व  उदाहरण  दिये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  शुक्ल  कल  नहीं  बोले  थे  तथा  उनके  पश्चात्‌  ara  बोले  थे  ।  मैंने

 दोनों  के  कथन  पर  विचार  करके  निर्णय  दिया  है  ।  अब  में  कुछ  और  नहीं  सुनूंगा
 ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  आपको  अविश्वास  प्रस्ताव  का  सामना  करना  होगा  ।  में  इसकी

 अभी  और  इसी  समय  सूचना  देता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  धमकी  मत  इनका  कहना  है  कि  यदि  मैं

 इनका  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  करूँगा  तो  मुझे  अविश्वास  का  प्रस्ताव  का  सामना  करना  होगा  ।  मैं

 उन्हें  ऐसा  करने  से  नहीं  रोकूंगा  ।  मिश्र  जी  कया  मैंने  आपको  अपने  पत्न  में  कुछ  नहीं  बताया  था  ?

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  आपने  मुझसे  दो  अन्य  सदस्यों  की  उपस्थिति  में  कहा  था  कि  आप
 उसे  मंत्नी  के  पास  भेज  देंगे  ।  अब  आप  अपने  शब्दों  से  सुकर  रहे  हैं  ।  आप  पर  दबाव  डाला  गया

 हैਂ
 '
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 8  1973  मंत्री  द्वारा  कथित  गलत  वक्तव्य  देने  के  बारे  में

 ss  ह ५  a
 अध्यक्ष  महोदय  :

 मैंने  कट  था  tay  में स्नु  ou  eg ब्र  ARIS  tian xr  प्रस्ताव  के  रूप  में  तो  स्वीकार

 नहीं  करूँगा  ।  यदि  कोई  नये  तथ्य  होंगे  तो  उन्हें  मंत्री  के  पास  भेजने  में  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  श्री  मिश्र  आपसे  आपके

 कक्ष  में  मिले  थे  तथा  कुछ  नई  सामग्री  देते  हुए  नया  प्रस्ताव  पेश  किया  था  ।  क्या  सभा  यह  जानने

 की  अधिकारी  नहीं  है  कि  आपने  उनसे  क्या  कहा  था  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Yerterday’s  ruling  was  on  the  earlier  motion  and  we  have
 to  abide  by  that  despite  our  disagreement.  But  Mr.  Mishra  says  that  he  has  given  a  fresh

 motion  supported  by  fresh  material.  Mr.  Mishra  also  says  that  you  have  sent  that  to  the

 hon.  Minister.  Now  we  request  that  you  decide  about  it  when  the  Minister’s  reply  should

 come.

 Secondly,  you  had  said  that  there  could  be  no  discussion  on  privilege  and  you
 would  permit  a  discussion  in  some  other  manner.  I  want  you  to  decide  about  it  immediately.

 Mr.  Speaker  He  had  come  to  me  and  I  had  told  him  that  I  would  not  permit  a

 privilege  motion.  And  that  I  had  already  given  my  ruling  regarding  the  facts  I  had  received

 till  yesterday  and  in  case  there  was  something  new,  I  would  send  that  to  the  hon.  Minister.

 But  certainly  no  privilege  motion  would  be  entertained.

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  परन्तु  जब  तक  आप  मंत्री  महोदय  का  उत्तर  नहीं  पा  लेते

 तब  तक  आप  यह  fara  से  कर  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आयेगा  तब  मैं  देखेगा  ।  निर्देश  संख्या  115  के  अधीन  हम  हमेशा  ही

 मंत्री  महोदय  को  भेजते  हैं  और  उनका  उत्तर  आने  पर  यदि  अध्यक्ष  उचित  समझे  तभी  वह  माननीय

 सदस्य  को  अनुमति  देता  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  परन्तु  जान  बुझकर  की  गई  गलती  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  चक्कर  में  नहीं  पड़ता  कि  कौनसा  दल  इसका  क्या  वैधानिक  अर्थ

 लेता  है  ।  यह  अध्यक्ष  का  काम  नहीं  कि  वह  कातूनी  स्पष्टीकरण ों  पर  अपना  निणंय  दे  ॥

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  मैं  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  पेश  करना  चाहता  हूँ  ।  में  सभा  को  भी

 यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  दो  अन्य  सदस्यों  की  उपस्थिति  में  मैंने  आपके  सामने  वह  सामग्री  पढ़ी

 थी .  .  .

 श्री  ato  एम०  स्टीफन  :  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  कहना  चाहता  हूँ

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्टीफन  साहेब  पहले  मुझे  इनकी  बात  सुन  लेने  दीजिए  ।  आपकी  बात  भी

 बाद  में  सुन
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 Re.  Alleged  Wrong
 Statement  b  Ministet  March  8,

 1973

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  जब  मैं  अपने  दो  साथियों  के  साथ  आज  आपसे  मिला  था  तो

 मैंने  दूसरा  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  पेश  करने  के  आशय  की  सूचना  आपको  दी  थी  ।  यदि

 इस  प्रकार  व्यबधान  जायेगा  तो  सभा  की  कार्यवाही  शांति  से  न  चल  सकेगी .  .  व्यवधान

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  हर  समय  धमकी  ही  देते  हैं  ।  यदि  आप  ढंग  से  कुछ  कहना  चाहते  हैं

 तो  कह  लीजिए  ।  धमकी  मत  दीजिए  ag  पीठाध्यक्ष  से  संबंधित  तो  हो  सकते  इन्हें  धमकियाँ

 नहीं  दे  सकते  ।  उन्हें  सभ्य  तरीके  से  अपनी  बात  कहनी  चाहिये  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  सीजन  :  मैंने  आपका  ध्यान  नये  तथ्यों  की  ओर  आकर्षित  करते  हुए

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  के  विरुद्ध  दूसरे  अविश्वास  प्रस्ताव  के  आशय  की  सुचना  पर  विचार  करने  को

 कहा  था  ।  इसमें  शस्त्रास्त्रों  के  बेकार  पड़े  ढेरों  तथा  मारुति  लिमिटेड  के  बारे  में  तथ्य  थे  ।  मैंने इस

 संबंध  में  सरकारी  दस्तावेजों  का  भी  उल्लेख  किया  था  |  सब  कुछ  पढ़कर  सुनाया  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ईमानदारी  &  कहता  हूँ  कि  इन्होंने  केवल  दो  तीन  पंक्तियाँ  पढ़ीं

 और  मैंने  कहा  था  कि  यह  सामग्री  मेरे  पास  छोड़  जायें  मैं  इस  पर  विचार  करके  निर्णय  करूँगा  |

 मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  मैं  इस  सामग्री  को  मन्त्री  महोदय  के  पास  भेज  अब  हम

 अगली  मद  पर  बिचार  करेंगे  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  मिश्र  जी  क्रोध  में  गये  और  जो  कुछ

 यहाँ  हुआ  वह  एक  औसत  स्तर  सदस्य  की  समझ  में  तो  आ  नहीं  सकता  ।  आपने  बतलाया  कि  यदि

 कोई  नये  प्रमाण  या  सामग्री  है  तो  आप  इसे  मन्त्री  महोदय  के  पास  भेज  देंगे  ।  परन्तु  निर्णय

 तो  आपने  ही  लेना  है  जिसके  लिये  आपको  मन्त्री  महोदय  की  सलाह  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 अब  मैं  तो  यह  समझता  हूँ  कि  आप  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  तथा  मंत्री  महोदय  से  उत्तर

 पाने  के  बाद  आप  निणंय  भीਂ  करेंगे  कि  अविश्वास  प्रस्ताव  होना  चाहिये  या  नहीं  ।  जहाँ  तक

 शस्त्रास्त्रों  के  डिपो  आदि  का  प्रश्न  उस  मामले  में  सरकार  आगे  आकर  सभा  को  सन्तुष्ट  करे  |

 मेरा  तो  यही  अनुरोध  है  कि  आप  निष्पक्ष  होकर  तथा  केवल  तकनीकी  बातों  पर  ध्यान  देकर  अपना

 ् q  त  अंय  दें  |

 Shri  8.  5.  Bhaura  (Bhatinda)  :  I  request  the  Government  to  make  public  the  report
 of  Dave  Commission  appointed  to  go  into  the  charges  against  the  Jan  Sangh  and  Akali
 Ministers  of  Punjab  so  that

 we
 are  able  to  know  what  the  charges  were  made.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Should  we  take  it  that  you  have  not  made  up  your  mind
 about  the  matter  raised  by  Shri  Mishra  ?

 Mr.  Speaker  :  I  have  already  clarified  the  position.  He  did  come  to  me  and  1  told  him
 that  if  there  was  anything  new,  I  would  send  that  to  the  hon.  Minister.  If  you  do  not  want.
 I  won’t  send  that  and  would  look  into  that  myself  for  your  satisfaction.  (Interruptions)
 Yesterday's  matter  is  finished,  and  the  fresh  one  would  be  examined  on  merits.

 Shri  Shashi  Bhushan  :  Sir,  please  set  on  your  taperecorder  when  he  comes  again  to  you
 and  then  you  would  be  able  to  keep  a  record  of  what  he  would  say.

 Mr.  Speaker  :  1  will  have  to  do  so.
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न 17:  1894

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Please  also  record  when  the  Prime  Minister  come  into

 your  chamber  to  ask  you  not  to  admit  a  particular  question

 Mr.  Speaker  :  What  is  the  use  of  talking  irrelevant  here  all  along  ?  Please  sit  down

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 नौसेना  सेवा  की  शर्तों  और  प्रवीण  1972

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  Ho  बी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर

 रखता  हूँ

 (1)  नौ-सेना  1957  की  धारा  185  के  अंतगर्त  नौ-सेना  सेवा

 की  शर्तों  और  प्रकीर्ण  1972,  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  जो  भारत  के  दिनांक  2  1972  में  अधिसूचना  संख्या

 aio  नि०  ato  314  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचना  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०
 ]

 हिन्दुस्तान  fae  जयपुर  को  पुनरीक्षित  तथा  वार्षिक  प्रतिवेदन

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा

 पटल  पर  रखता हु  ।

 कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 पत्तों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 उदयपुर  के  ay
 1971-

 72  संबंधी  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 )  हिन्दुस्तान  जिस  उदयपुर  का  वर्ष  1971-72  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियाँ  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 दिन
 1972  और  कोयला  खान  भविष्य  कुटुम्ब  पैदा  तथा

 बोनस  स्कीम  1948  के  अन्तर्गत  अधिसूचनायें

 श्रम  और  qaara  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०  मैं  निम्नलिखित  पत्न

 सभा-पटल  पर  रखता  ६  |!
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 Papers  Laid  on  the  Table  Phalguna  17,  1894  (Saka)

 (1)  शिक्ष  1961  की  धारा  37  की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  शिक्ष

 )  1972  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  भारत

 के  दिनांक  4  1972  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  ato  fro

 1394  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  उपयु  क्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 (2)  कोयला  खान  भविष्य  कुटुम्ब  पेंशन  और  बोनस  स्कीम  1948

 की  धारा  7  क  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रजी

 की  एक-एक  प्रति  :

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  1972,  जो  भारत

 के  दिनांक  9  1972  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां ०

 नि०  1087  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 आंध्र  प्रदेश  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1972,

 जो  भारत  के  दिनांक  9  1972  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  नि०  1088  में  प्रकाशित  हुई  थी  :

 राजस्थान  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1972  जो

 भारत  के  राजपत्र  दिनांक  9  1972  में  अधिसूचना  संख्या

 ato  ato  नि०  1089  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 नेवेली  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1972  जो

 भारत  के  राजपत्र  दिनांक  9  1972 में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  नि०  1090  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  जो  भारत

 के  दिनांक  2  1972  में  अधिसूचना  संख्या  aro  सा०

 नि०  1521  में  प्रकाशित  हुई  थी

 )  उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का

 एक  विवरण  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रख
 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०
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 i  a  पश्चिमी  बं

 बंगाल  में
 आदिवासियों

 पर
 पुलिस

 द्वारा
 कथित

 गोली
 2  रा

 लो  क  लेखा  सरि af  NUMA  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 74  वां  प्रतिवेदन

 श्री  सेझियान  :
 मैं  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  वर्ष

 1970-71  संबंधी  प्रतिवेदन  के  अध्याय  सरकार  प्राप्तियाँ--दिल्‍ली

 संघ  राज्य  क्षेत्र  की  विक्रय  कर  प्राप्तियाँ--के  संबंध  में  लोक लेखा  समिति  का  74  वां  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 विधेयक

 MINE  AMENDMENT  BILL

 संयुक्त  समिति  में  सदस्य  को  नियुक्ति

 श्री  ए०  पी०  शर्मा
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 यह  सभा  1952  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी

 संयुक्त  समिति  में  श्री  आर०  Fo  खाडिलकर  द्वारा  त्यागपत्र  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए

 स्थान  पर  श्री  जी०  वेंकटस्वामी  को  नियुक्त  करती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 ‘fe  यह  सभा  खान  1952  का  और  संशोधन  कर  वाले  विधेयक  संबंधी

 संयुक्त  समिति  में  श्री  आर०  Fo  खाडिलकर  द्वारा  त्याग  पत्न  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए

 स्थान  पर  श्री  जी०  वेंकटस्वामी  को  नियुक्त  करती  है
 बी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 ने

 पश्चिम  बंगाल  में  आदिवासियों  पर  पुलिस  द्वारा  कथित  गोली

 चलाये  जाने  के  बारे में

 Re.  REPORTED  POLICE  FIRING  ON  TRIBALS  IN  WEST  BENGAL

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :

 5  ard  को  पश्चिम  बंगाल  में  जलपाईगुड़ी के
 समीप

 एक  जंगल  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  से  दो  आदिवासी  मारे  गये  जबकि  इस  जंगल  में  रह

 रहे  आदिवासियों  को  निकाला  जा  रहा  था  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  जन
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 जातियों  पर  अत्याचार  agar  ही  जा  रहा  यह  एक  गम्भीर  मामला है
 तथा  चाहता  हूँ  कि

 सरकार  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  मामला  अनुसूचित  जन  जातियों  से  संबंधित  है  इसलिए  मैंने  इसके

 लिए  अनुमति  दे  दी  है  ।

 श्री  ato  के०  दास चौ धरो  यह  विषय  पश्चिम  बंगाल  में  कानून  और  व्यवस्था  से  संबंघित

 है  और  वहाँ  की  सरकार  की  बदनाम  करने  के  लिए  श्री  बसु  ने  इसे  उठाया  साम्यवादी  माक्सवादी

 दल  के  शासन  के  दौरान  भी  वहाँ  स्वयं  श्री  ज्योति  तत्कालीन  गृह  के  दल  के  लोगों  ने

 100  से  अधिक  आदिवासियों  को  मार  डाला  था  ।  )

 तमिलनाडु  में  कृषि  प्रयोजनों  लिए  डीजल  तेल  आदि  की

 कथित  कमी  के  बारे में

 Re.  REPORTED  SHORTAGE  OF  DIESEL  OIL  ETC.  FOR

 AGRICULTURAL  PURPOSES  IN  TAMILNADU

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  तमिलनाडु  में  विजली  के  संकट  के  कारण

 अचानक  ही  मिट्टी  के  तेल  तथा  पेट्रोल  की  भारी  माँग  हो  गई  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 तथा  कृषि  कार्यों  के  लिए  बिजली  में  75  प्रतिशत  की  कठौती  कर  दी  गई  जबकि  तो  यह

 कटौती  शत  प्रतिशत  ही  है  ।  फलस्वरूप  कृषकों  ने  तेल  के  इन् जन  तथा  उद्योगपतियों  ने  जेनरेटर  खरीद

 लिए  हैं  तथा  परिणामतः  डीजल  तथा  मिट्टी  के  तेल  की  माँग  बहुत  बढ़  गई  है  ।  गैर-सरकारी  तेल

 कम्पनियाँ  स्थिति  का  लाभ  उठा  कर  मुनाफाखोरी  कर  रही  हैं  ।  तेल  भंडारों  के  स्वामी  डीजल

 तेल  की  सप्लाई  रोक  कर  उसको  काले  बाजार  में  ऊँचे  मूल्यों  पर  बेच  रहे  हैं  ।  इसके  फलस्वरूप

 तमिलनाडु  में  कृषि  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  गंभीर  संकट  पैदा हो  गया  है  ।  मेरा  अनुरोध

 है  कि  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  इस  संबंध  में  सभा  में  एक  वक्तव्य  दें  ।

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रो  Sto  के०  :  सप्लाई  की  तो  कमी  नहीं  हुई

 है  परन्तु  इस  समस्या  को  पैदा  करने  वाले  दो  कारण  हैं  ।  एक  तो  यह  कि  बिजली  में  कटौती  होने  के

 कारण  लदान  तथा  ढुलाई  के  काय  पर  कुप्रभाव  पड़ा  है  ।  बड़ी  संख्या  में  डीजल  इन् जन  तथा

 जैनरेटरों  के  चल  जाने  के  वितरण  की  समस्या  पैदा  हो  गई  है  जिनको  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देकर  हल

 करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  के  सहयोंग  से  हम  इस  कठिनाई  को  शी
 शीघ्र  दूर  करने  की  चिन्ता  में  है  ।

 भारतीय  रेलवे  विधेयक

 INDIAN
 RAILWAYS  (AMENDMENT)  BILL

 रेल  मंत्नालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  मैं  श्री  एल०  एन०  मिश्र  की  ओर  से

 प्रस्ताव  करता  हँ
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 भारतीय  रेलवे  1890  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 अध्यक्ष  . महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 कि  भारतीय  रेलवे  1890  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  परी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  zdopted.

 थो  मुहम्मद शफी  कु
 रेਂ Part x4 है  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूँ  ।

 रेलवे  बजट--सामान्य  चर्चा

 RAILWAY  BUDGET—GENERAL  DISCUSSION

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari):  Yesterday,  I  had  submitted  that  all  metre  and
 narrow  gauge  lines  should  be  converted  into  broad  gauge  lines  throughout  the  country  in
 order  to  form  a  uniform  track  system  and  facilitate  quick  and  uninterrupted  transportation
 which  othewise  involves  delay  and  pilferage  at  the  changing  stations.

 The  A.  H.  Wheeler  has  been  given  monopoly.  Instead,  had  you  given  one  station  to
 one  individual,  it  would  have  helped  many  jobless  and  unemployed  to  get  jobs  and  liveli-
 hood.  There  are  thousands  of  such  stations  also  where  shops,  book-stalls  etc.  can  be  allotted
 to  unemployed  educated  persons.  So  this  sort  of  monopoly  creates  suspicions  in  the  minds
 of  the  people.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  Deputy  ९  छिप  in  the  Chatr.

 While  preparing  time-table,  all  the  M.Ps.  of  the  areas  concerned  shouldb  e  kept  in  the

 Time  Table  Committee.  Third  class  fares  should  also  be  reduced  since  there  is  much

 discontentment  among  the  people  over  the  increase  in  the  fare.

 Then,  there  are  no  adequate  facilities  of  sanitation  and  retiring  rooms  etc.  at  Motihari,

 Betia,  Ghora  Saham  stations.  Local  people  are  not  being  given  opportunities  for  class—IV

 posts,  with  the  result  that  the  outsiders  do  not  behave  properly  with  the  local  people.  If  it
 goes  on,  I  warn  you  that  8  movement  would  arise  in  Bihar  and  Bihari  people  might  demand
 to  live  outside  India.  I  am  saying  this  in  full  sense  of  my  responsibility.  So  I  request  you  to

 instruct  your  department  to  behave  with  the  Bihari  people  in  decent  way.

 Instead  of  Road  Bridge  a  rail-cum-road  bridge  should  be  built  over  Ganga  to  facili-
 tale  comfortable  journey  for  the  24  crore  people  of  North  Bihar,  the  capital  of  Bihar.  If  the

 people  of  Bihar  opt  to  cooperate  with  the  Central  Government,  it  should  not  be  thought
 that  they  deserve  all  sorts  of  injustice  and  111  treatment.
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 D.  S.  office  in  Sonepur  should  be  re-opened.  We  should  be  provided  with  more  and

 more  express  trains  so  as  to  connect  the  different  areas  of  Bihar  with  rest  of  the  parts  of  the

 country.

 The  prices  of  land  in  Raxaul  are  three  or  for  lakh  rupees  for  an  acre  and  people

 have  illegally  occupied  lands  there.  If  the  Government  takes  over  that  land  and
 construct

 shops  thereon,  they  can  earn  thousand  of  rupees  per  month.

 Separate  catering  arrangements  should  be  made  for  the  non-vegetarians  and

 vegetarians  in  Railways.

 Shri  Ram  Kanwar  (Tonk)  :  Keeping  in  view  the  present  condition  of  the  country,  it

 is  not  at  all  fair  to  increase  the  IJI  class  fare  because  it  is  detrimental  for  the  common  man

 and  common  man  is  unable  to  bear  any  additiona)  burden.  Therefore,  I  suggest  that  the

 proposed  increase  in  the  III  class  fare  should  be  withdrawn  forthwith.

 One  hardly  gets  seat  in  trains  and  inspite  of  it  deficit  budget  is  being  presented. I
 don’t  understand  where  does  all  the  money  go.

 There  are  complaints  of  harrassment  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 employees  of  Railways,  in  matters  relating  to  transfer  and  promotions.  Government  should

 seriously  look  into  the  hardships  of  these  employees.

 I  also  want  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  to  my  constituency
 Tonk.  Its  population  is  near  about  5  lakhs.  It  is  a  developing  town  in  the  backward  region
 of  Rajasthan.  It  does  not  have  any  railway  line.  I  request  that  it  should  be  linked  with  a

 railway  line.  It  will  help  its  speedy  development.  It  will  also  provide  relief  and  employment
 to  a  number  of  persons  who  are  the  victims  of  famine.

 There  was  a  plan  to  construct  railway  line  between  Kota  and  Ajmer  in  Rajasthan
 but  this  line  has  not  been  started.  It  is

 an  important  line  so  steps  should  be  taken  to  cons-

 truct  it.

 Jaipur-Toda  Raisingh  line  is  running  in  loss,  because  there  is  no  proper  arrange-
 ment  for  issuing  tickets  to  passengers  on  this  section.  This  should  be  looked  into.  If  Jaipur,

 line  is  linked  with  Ajmer  then  it  wil]  not  run  in  loss.  Morover,  this  line

 will  provide  employment  to  the  labourers  of  four  districts.  I  hope,  the  hon.  Minister  will  pay
 some  attention  towards  it.

 There  is  one  particular  problem  concerning  my  constituency.  A  railway  line  via

 Roopnagar  should  be  constructed  between  Parvatsar  (district  Nagore)  and  Krishangarh  and
 it  is  very  essential  also.  We  are  facing  a  lot  of  difficulty  in  transporting  valueable  stones  from
 Makrana  to  any  other  part  of  the  country.  The  construction  of  this  line  will  certainly  help  in
 removing  this  difficulty.

 Shri  1.  0.  Kamble  (Latoor)  :  A  new  type  of  Budget  has  been  presented  this  year.
 Railway  is  the  largest  enterprise  of  the  country  and  nearabout  fifteen  lakh  employees  are
 working  under  it  but  this  department  is  running  under  joss.  The  hon.  Minister  has  stated
 many  reasons  for  the  loss,  such  as  pilferage,  sabotage  without  ticket  travelling  and  agitation
 by  the  people.  Steps  should  be  taken  to  check  these.  I  Suggest  that  instead  of  auctioning
 the  wornout  iron  equipments,  it  should  be  melted  so  that  if  stolen  it  can  easily  be  detected.
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 I  am  happy  that  Government  has  given  priority  to  backward  regions  in  the  matter

 of  laying  new  railway  line.  This  is  a  dynamic  and  constructive  approach,  quite  in  tune  with

 the  radical  policies  of  the  Government.

 Government  has  sanctioned  four  railway  lines  in  Maharashtra.  am  thankful  to  the

 Prime  Minister  for  it.  Thousands  of  drought  affected  people  are  getting  employment  through
 it,  but  I  want  that  these  lines  should  be  made  permanent.  All  these  four  lines  will  pass

 through  backward  areas.  If  you  look  at  the  map  you  will  find  that  where  there  are  more  rail-

 way  lines,  those  areas  are  comparatively  much  more  developed  than  others.  Take  for  instance,
 North  India  and  South  India.  These  parts  of  the  country  are  much  more  developed  as  com-

 pared  to  the  areas  of  Madhya  Pradesh,  Telengana  and  Rajasthan.  The  reason  is  obvious.

 There  are  not  enough  railway  lines.  We  have  been  asking  for  the  last  20  years  but  I  would

 like  to  have  certain  clarification  in  regard  to  these  lines.  In  regard  to  the  Miraj-Latoor  rail-

 way  line,  it  is  not  clear  whether  it  will  be  done  upto  Latoor  or  Latoor  Road  station.  There
 is  a  distance  of  20  miles  between  the  two  stations.  Also,  there  is  no  mention  as  to  when  these
 line  will  be  completed.  Government  should  make  a  specific  commitment  in  this  regard.

 Construction  of  a  broad  gauge  track  between  Vani  and  Chanaka  and  the  conversion
 of  the  track  between  Maninad  and  Puri  Baijnath  has  been  sanctioned.

 Marathwada  is  a  backward  area.  Specially  its  five  districts  are  very  backward.

 Marathwada  has  no  railway  line.  Government  should  not  neglect  this  region.  This  area

 should  also  be  brought  on  the  railway  map  of  India.

 Marathwada  Development  Scheme  Committee  has  demanded  that  Sholapur~Manmad

 railway  line  should  be  laid  and  should  be  connected  to  the  broad  gauge.

 I  am  happy  that  a  railway  line  connecting  Kanya-Kumari-Bangalore-Gulburga  Udgir-
 Nanded-Amravati-Betul  is  being  laid.  It  will  connect  North  India  with  South  India  and  will

 save  arun  of  600  kmand  4a  travelling  time  of  20  hours,  Therefore,  this  line  should  be

 completed  as  early  as  possible.  Parli-Bidar-Vikarabad  broad  gauge  line  passes  through  my
 constituency.  This  line  is  in  a  very  bad  shape.  Old  and  outmoded  locomotives  and  coaches
 are  used  on  this  section.  Many  people  travel  without  ticket  and  chain  is  pulled  several  times
 with  the  result  train  is  generally  late.

 With  these  words  I  supvort  the  Railway  budget.

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Ghazipur):  There  is  nothing  new  in  this  Railway  budget.  Poor
 section  of  the  country  is  not  in  any  way  benefited  by  it  rather  they  will  suffer  from  it
 because  increase  in  III  class  fare  has  been  proposed.  The  budget  does  not  provide  any  16116

 to  the  commonman.  According  to  the  budget  some  new  railway  lines  will  be  laid  but  not  a

 single  line  has  been  provided  for  in  one  area  that  is  Bihar  and  East  U.  P.  The  Railway  Board

 is  a  white  elephant.  It  is  this  body  which  is  responsible  for  a  heavy  drain  on  the  revenues

 of  the  Railways,  It  is  a  costly  and  ineffective  instrument  which  has  proved  a  dismal  failure

 in  giving  a  good  and  efficient  administration  to  the  railways.  There  is  a  lot  of  corruption  in

 it.  Government  should  do  something  about  it.  The  salaries  of  the  high  officials  should  be
 reduced.  There  is  no  safety  and  security  in  railway  travel.  Ghastly  crimes  are  being  commi-
 tted  on  the  passangers  while  travelling.  People  do  not  prefer  to  send  their  goods  through
 railways  because  they  know  their  items  will  never  reach  their  destination.  The  Railway  Police
 has  proved  totally  ineffective.

 You  will  be  surprised  to  know  that  railway  officers  feel  reluctant  to  talk  to  Lok
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 Sabha  Members.  When  I  went  to  meet  General  Manager  of  Railways,  Gorakhpur  he  refused
 to  see  me,  They  have  issued  directions  not  to  talk  to  the  person  who  has  not  got  recognised
 union  and  they  say  you  M.  P’s  don’t  have  recognised  union.  The  worker  of  the  recognised
 union  flatter  the  officers  and  that  is  why  they  are  never  transferred.  We  say  you  don’t  re-

 cognise  the  union  but  atleast  you  must  not  hesitate  to  talk.  Railway  employee  Shri  Paswan
 was  thrown  out  of  his  job  because  he  has  represented..  This  is  the  extent  of  corruption
 prevailing  in  the  railways.

 Theft  and  pilferage  is  a  common  feature  on  our  railways.  The  Railway  Protection
 Force  has  failed  to  check  it.  Most  of  the  employees  of  these  force  are  corrupt  and  are  in

 league  with  the  criminals.  The  workers  of  railway  factories  at  Gorakhpur  are  on  strike  for
 the  last  six  months  because  the  skilled  workers  with  12  years  of  experience  are  being  given
 sala-  ries  of  unskilled  labour.  Government  should  look  into  the  matter.

 Unions  without  any  following  have  been  recognised  while  those  with  a  majority
 following  have  not  been  given  recognition.  The  issue  of  majority  following  should  be  decided

 by  a  secret  ballot.

 The  Government  have  no  moral  right  to  enhance  third  class  railway  fare  while  the

 earning  of  20  or  22  crores  of  people  in  the  country  is  20  Paise  per  capita.  This  increase  in

 fare  will  result  into  ticketless  travelling.  Air  conditioned  coaches  should  be  produced  only
 after  the  adequate  supply  of  third  class  compartments.

 Railway  board  should  be  abolished  and  disparities  in  pay-scales  and  other  facilities
 of  the  Government  servants  should  be  removed,

 At  present  ticket  examiners  have  not  been  included  in  the  catagory  of  running  staff.

 This  is  not  fair.

 There  are  certain  instances  where  members  of  Railway  Board  have  been  found  invol-
 ved  in  malpractices,  I  have  given  complaints  in  writing  but  no  enquiry  has  been  conducted.

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  काफी  :  माननीय  सदस्य  ने  गम्भीर  आरोप

 लगाया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  उनके  पास  ऐसे  प्रमाण  हैं  कि  रेलवे  के  सदस्य  स्थानांतरण  के

 मामलों  में  पैसे  लेत ेहैं
 ।  माननीय  सदस्य  के  पास  जो  जानकारी  उसे  मुझे  बताकर

 आरोपों  को  प्रमाणित  करें  ।  यदि  आरोप  प्रमाणित  नहीं  होते  हैं  तो  वह  उन्हें  वापस  लें  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  I  will  pass  on  the  information  to  the  Minister.  The  bridge  over
 Narayani  river  should  be  repaired  soon.  There  is  a  tool-down  strike  in  the  Bareilly-Izzat-
 nagar.  The  Government  should  pay  due  consideration  to  the  grievances  of  the  workers  there
 so  that  the  strike  may  be  withdrawn.

 श्री  के०  गोपाल  :  यद्यपि  वर्तमान  घाटा  लगभग  26  करोड़  रुपए  रहता  है  फिर  भी

 मंत्री  महोदय  ने  नमक  तथा  मिट्टी  को  अछूता  छोड़  दिया  इसके  लिए  वह
 बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 तीसरी  श्रेणी  के  किराये  में  वृद्धि  की  आलोचना  निराधार  बजट  का  सावधानी  पर्ण
 संज्ञात  ar  जाता  far अध्ययन  करने  ष्ह्  BAS  et  MUSTO  द  गर

 qe  fe  नाममात्र  की  है  ।
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 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  सुपर  एक्सप्रेस  गाड़ियों  जैसे  जी०  Ao  एक्सप्रेस  के  किराये

 में  1°50  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  ली  जायेगी  जबकि  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  किराया  पहले

 जितना  ही  रखा  गया  है  ।  जनता  एक्सप्रेस  को  पहुँचने  में  12  घण्टे  का  समय  अधिक  लगता  है  और

 यह  बड़े  ही  विषम  समय  में  पहुँचती  है  ।  इस  गाड़ी  में  यात्रा  के  दौरान  अधिक  समय  लगने  के  कारण

 यात्रियों  को  भोजन  आदि  पर  अधिक  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  विषम  समय  पर  पहुँचने  के  कारण

 यात्रियों  को  स्टेशन  से  जाने  के  लिए  सवारी  लेने  में  अधिक  पैसा  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  यदि  जनता

 एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  तेज  चलने  वाली  गाड़ी  बना  दिया  जाये  तो  अच्छा  है  ।

 देश  में  बिजली  की  कमी  है  ।  यदि  लम्बी  दुरी  तय  करने  वाली  गाड़ियों  का  योजनानुसार

 विद्युतीकरण  करने  के  लिए  रेलवे  बिजली  उत्पादन  हेतु  अपना  ही  कोई  कार्यक्रम  बनाती है
 तो

 अच्छा है

 माल  डिब्बों  की  उपलब्धि  के  संबंध  में  माँग  और  सप्लाई  में  संतुलन  नहीं  है  ।  इसके  लिए

 दीर्घकालिक  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।  आशा  रेलवे  बोर्ड  ऐसी  ही  योजना  तैयार  करेगा  |

 जहाँ  तक  माल  की  ढुलाई  का  प्रश्न  है  सड़क  और  रेल  यातायात  के  बीच  प्रतिस्पर्धा

 इसके  पीछे  जो  ya  समस्या  हमें  उसका  अध्ययन  करना  होगा  ।  हमें  देखना  होगा  कि  माल  की

 ढुलाई  में  सड़क  से  तथा  रेल  से  कितना-कितना  समय  लगता  माल  की  सुरक्षा  की  ओर  भी

 ध्यान  देना  दुलाई  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  के  लिए  रेलवे  द्वारा  व्यापारियों  को  प्रोत्साहन  दिये

 जाने  चाहिए  ।  माल  की  बुकिंग  के  समय  रेल  अधिकारियों  को  बताना  चाहिए  कि  माल  अमुक  समय

 तक  पहुँच  जाएगा
 अन्यथा

 भाड़े  में  छूट  दी  जायेगी  ।

 तमंचा  रियों  संख्या  में  वृद्धि  कर  देने  से  ही  बिना  टिकट  यात्रा  करने  को  नहीं  रोका  जा

 सकता  ।  यह  एक  सामाजिक  समस्या  है  ।  अत्यधिक  भीड़  तथा  कम  सुविधायें  बिना  टिकट  यात्रा

 करने  का  एक  कारण  है  ।  रेल  गाड़ियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करके  ही  बिना  टिकट  यात्रा  करने  को

 रोका जा  सकता  है  ।

 जहाँ  तक  रेलवे  में  चोरी  आदि  की  बात  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  रेलवे  उठाईगीरी  बल

 कहा  जाता  है  ।  वह  1971-72  में  ag  1968-69  की  तुलना  में  415  प्रतिशत  चोरी  की  अधिक

 घटनायें  हुईं  ।  चोरियाँ  कयों  होती  हैं  ?  क्योंकि  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कमंचारियों  की  चोरों  से

 गाँठ  होती  है  ।  रेलवे  as  में  प्रवेश  करने  के  लिए  एक  पास  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिससे  पास

 के  अभाव में  या  में  प्रवेश  करने  वालों  को  रेलवे  सुरक्षा  बल  द्वारा  रोका  जा  सके  ।  मियाँ  भाई

 पंचाट  में  की  गई  सिफारिशों  को  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।

 क्षतिपूर्ति  के  दावों  के  भुगतान  में  रेलों  द्वारा  असाधारण  विलम्ब  किया  जा  रहा  इन

 दावों  का  भुगतान  शीघ्र  किया  जाना  चाहिये  ।

 बम्बई  और  कलकत्ता  में  भूमिगत  रेलें  चलाने  के  कार्यक्रम  को  शीघ्र  ही  कार्यरूप  दिया  जा

 रहा  इस  कार्य के  लिए  हम  विदेशों  से  परामशंदाता बुला  रहे  हमारे  केंद्रीय
 अभिकल्प
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 संगठन  में  अच्छे-अच्छे  इंजीनियर  विद्यमान  हैं  ।  इस  कायें  के  लिए  विदेशी  तकनीकी  ज्ञान  नहीं

 मंगाया  जाना  चाहिये  ॥

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सलेम  से  canst  तक  रेलवे  लाइन  की  बहुत  दिनों  से  माँग  चल  रही

 इस  पर  शीघ्र  निर्णय  किया  जाना  चाहिए  ।  करूर-डीडीएस  लाइन  को  शीघ्र  चालू  किया  जाना

 हए चा  लि चलाए es  1  सलेम-तिरूचि  लाइन  का  कार्य  भी  आरम्भ  कराया  सानना नर  ना  चाहिए  ।

 तलवाड़ा  लाइन  जिसके  लिए  33  संसद  सदस्यों  ने  प्रधान  मंत्री  को  ज्ञापन  दिया  शीघ्र  बिछाया

 जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  श्री  सुरेन्द्र  मिलती  |

 श्री  सुरेन्द्र  मिलती  :  रेलवे  बजट  के  वित्तीय  पहलू  पर  कुछ  कहने  से  पहले  मैं

 उड़ीसा  में  रेलवे  की  समस्या  की  ओर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  ।  अन्य  राज्यों  की

 अपेक्षा  उड़ीसा  में  बहुत  कम  रेल  लाइनें  हैं  ।  इससे  उड़ीसा  में  रेलवे  के  विरुद्ध  व्याप्त  असंतोष  और रोष

 का  पता  चलता  है  ।  उड़ीसा  में  एक  लाख  लोगों  के  पीछे  कुल  8-7  कि०  मी०  रेलवे  लाइन  है  जबकि

 अखिल  भारतीय  औसत  11:39  कि०  मी०  उड़ीसा  में  विद्यमान  खनिजों  को  निकालने  के  लिए

 और  उड़ीसा  जैसे  अल्प  विकसित  राज्य  के  विकास  के  लिए  इस  दिशा  में  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा

 ऊँची  प्राथमिकता  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसी  दृष्टि  से  राज्य  में  1965  से  बाराबील-किरिबुरू  कोइरा  घाटी

 भौर  तलचर-बिमला  लाइनों  की  माँग  की  जाती  रही  है  ।  कटक-पारादीप  लाइन  जो  1972  में

 पुरी  होनी  पता  नहीं  कब  तक  पुरी  होगी  ।

 बांसपानी-जाखापुरा  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  भी

 लिखा  था  ।  परन्तु  उसके  साथ  भी  केन्द्र  ने  सौतेली  माँ  जैसा  व्यवहार  किया  और  कुछ  नहीं  किया

 watt  निगम  द्वारा  6३  प्रतिशत  आय  की  गारंटी  देने  पर  भी  कोई  सुनवाई  नहीं  की  गई  जबकि

 महाराष्ट  में  आर्थिक  दृष्टि  से  हानिकारक  दो  लाइनों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  मुझे  इसकी

 प्रसन्नता  पर  उड़ीसा  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  क्यों  ?

 रेलवे  बजट  में  बढ़ाये  गये  किरायों  के  कारण  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  और  वृद्धि  हो  जायेगी  ।

 रेलवे  बजट  के  साथ  मजाक  होता  रहा  1971-72  के  बजट  में  6'87  करोड़  रुपये  का

 घाटा  दिखाया  गया  था  जबकि  1784  रुपए  का  लाभ  हुआ  ।  इसी  प्रकार  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि

 इस  वर्ष  के  बजट  में  भी  लाभ  ही  होगा  यद्यपि  अभी  तो  8'65  करोड़  रुपये  का  अन्तर  दिखाया  गया

 है  ।  इतने  लाभ  के  बावजूद  किराये  बढ़ते  चले  जा  रहे  हैं  ।  माननीय  रेल  मंत्री  को  इस  प्रकार  का

 मजाक  नहीं  करना  चाहिए  |

 रेलवे  के  काय  व्यय  में  67  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  इस  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  इमारत
 के  मुल्य  में  बृद्धि  होना  है  ।  पर  इतना  होने  पर  रेलवे  32  करोड़  रुपये  का  लाभ  कमा  रही  है  ।

 अन्त  में  मैं  यह  hehe  हू
 सस्य  याज  उ

 कि  तृतीय  श्रेणी  के  यात्रियों  पर  से  कर  हटाया
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 व्यय  को  कम  किया  जाये  तथा  इस  ओर  अविभाजित  रूप  में  ध्यान  दिया  जाये  ।  इसे  एक  मजाक  न

 बनाया  जाये  ।  अल्प  विकसित  राज्यों  में  रेलवे  के  विकास  पर  समुचित  ध्यान  दिया  जाये  |

 Shrimati  Sahodrabai  Rai  (Sagar) :  It  has  been  the  practice  here  that  those  who  can

 put  pressure,  get  their  work  done  and  the  others  are  not  heard.  I  requested  quite  a  nuember

 of  time  to  construct  Sagar—Sahgarh—Hirapur —  Chhattarpur—Harpalpur  link  line  50  that

 the  people  of  this  dacoit  infested  area  could  get  some  facility  and  employment

 There  is  an  old  demand  of  constructing  Bari—Devri—Narbada  Barman  line  via

 Kareli  Nobody  give  attention  without  pressure.  I  would  request  the  Hon.  Minister  that

 development  of  Sagar  should  be  done  ia  view  of  the  loading  of  timber  and  coal

 The  adjoining  land  to  the  railway  line  should  be  given  for  cultivation  at  least  for

 five  years  so  that  the  person  who  reclaims  the  land  could  have  the  justified  benefit

 The  harijans  and  poor  workers  in  the  railways  are  not  getting  good  treatment  from

 their  superiors.  They  are  transferred  arbitrarily  when  the  others  are  sitting  at  one  place  since

 so  many  years

 The  public  of  my  area  are  facing  a  great  difficulty.  No  tickets  are  available  at

 Damoh,  Ishwarkara  stations  and  as  a  result  of  it  people  travel  without  tickets

 The  labourers  working  on  the  double  line  of  Patuana—Damoh  section  are  getting

 less  wages.  Some  arrangement  should  be  made  to  get  them  full  wages

 The  Utkal  Express  running  between  Delhi  and  Bhubaneshwar  should  run  daily

 instead  four  times  a  week.  Coaches  in  other  passenger  trains  should  be  increased.  More  trains

 like  Taj  Express,  should  be  started,  after  the  names  of  ladies

 Harijans  and  tribals  should  be  given  more  employment  in  the  railways

 In  the  end  I  will  request  that  proper  attention  should  be  given  to  the  points  I  have

 Taised  just  now

 is  that  the Shri  Shiv  Kumar  Shastri  (Aligarh)  The  first  thing  I  would  like  to  say,

 reservation  chart  pasted  on  the  coaches  should  be  typed  and  there  should  not  be  too  much

 cutting  because  it  is  very  difficult  for  the  passengers  to  locate  their  names  in  the  list  due  to

 so  much  cutting  and  illegible  handwriting in  pencil.  Secondly  a  person  should  be  posted  to  let

 the  passengers  locate  their  seats.

 An  officer  should  be  posted  to  keep  an  eye  over  the  porters  so  that  they  may  not

 charge  more  than  the  prescribed  rates

 The  malpractice  prevalent  in  reservation  should  be  eliminated  so  that  the  genuine

 passengers  could  get  reservation.  Every  effort  should  be  made  to  run  trains  in  time

 fe for  reservation  should  be Keeping  in  view  the  importance  of  Aligarh,  arrangements

 made  for  all  the  trains  passing  through  that  static

 A  railway  over/under  bridge  siiould  be  constructed  at  Aligarh  on  Hathras  line
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 The  platform  of  Godhra  station  on  Aligarh—Chandausi  branch  line  should  be

 raised.  An  assurance  for  this  was  given  to  me  by  ex-railway  Minister.

 With  these  words  I  thank  you  for  the  opportunity  given  to  me.

 श्री  रामचन्द्रन  कडनापत्ली  :  मेरा  अनुरोध है  कि  केरल  से  दिल्‍ली  तथा

 उत्तरी  भारत  के  अन्य  स्थानों  वाले  लोगों  को  जो  अतिरिक्त  किराया  देना  पड़ता  है  उसे  समाप्त  किया

 जाये

 रेलवे  के  मामले  में  केरल  की  देव  उपेक्षा  की  जाती  रही  स्वतंत्रता  के  बाद  से  अब  तक

 केरल  में  एक  भी  नई  रेलवे  लाइन  नहीं  बनाई  गई  है  ।  अधिक  दबाव  पड़ने  के  कारण  सरकार  ने

 एरनाकुलम  से  त्रिवेन्द्रम  तक  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  काम  हाथ  में  लिया  है  ।  इसे

 शीघ्रता  से  समाप्त  किया  जाये  ।  केरलवासियों  ने  रेलवे  को  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  माना  है  ।  आन्दोलनों

 के  अन्य  राज्यों  के  वहाँ  कभी  भी  रेलवे  सम्पत्ति  को  हानि  नहीं  पहुँचाई  गई  ।  अतः

 सरकांर  को  केरल  के  प्रति  अपनी  उपेक्षा  समाप्त  करनी  चाहिए  ।

 श्री  के०  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए

 [  SHRI  R.  N.  TIWARY  in  the  chair  _

 रेलवे  राष्ट्रीय  एकता  में  एक  बड़ा  योगदान  करती  है  अतः  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रेलवे  का  विकास

 किया  जाना  चाहिए  ।  प्रत्येक  राज्य  की  वास्तविक  आवश्यकता  को  स्वीकारना  चाहिए  ।  अभी  जो

 रवैया  रेलवे  का  है  उसे  बदलना  चाहिए  ।  रेलवे  मेंटेनेंस  डिपो  को  कल् ना तूर  से

 स्तरित  किया  जा  रहा  यदि  वहाँ  से  इस  डिपो  को  स्थानान्तरित  किया  जाता  है  तो  इससे  बड़ी

 कठिनाई  खड़ी  हो  जायेगी  क्योंकि  इंजिन  की  खराबी  के  समय  उसे  फिर  मंगलौर  ले  जाना

 होगा  ।  इससे  अत्यधिक  देरी  होगी  ।  इस  कारण  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  मिलने  वाले  रोजगारों

 में  भी  कमी  हो  जायेगी  ।  रेलवे  को  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  और  लोगों  के  लिए

 अनावश्यक  समस्याएं  उत्पन्न  नहीं  करनी  चाहिएं  ।

 नए  बजट  में  छात्रों  को  भारत-दर्शन  के  लिए  दी  गई  सुविधाओं  भर  बंगला  देश  उपकर  को

 वापिस  लेने  के  निर्णय  का  मैं  स्वागत  करता  हूँ
 ।

 मुझे  बड़े  खेद  से  कहना  पड़ता  है
 कि  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  प्रति  रेलवे  का  रवैया  ठीक  नहीं  है  ।  रेल  मंत्रालय  को  केरल  जैसे  राज्य  की  ओर  अधिक  ध्यान

 देना  चाहिए  ।

 के दिल्‍ली  तथा  अन्य  बड़े  शहरों  में  रहने  वाले  मलयालम  भाषी  लोगों  को  केरल  जाने

 रेलवे  में  आरक्षण  प्राप्त  करते  समय  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  आरक्षण

 सुविधाओं  में  afs  होनी  चाहिए  ।  दिल्‍ली  से  मंगलौर  जाने  वाली  जयन्ती  जनता  जो  आन्ध्र

 कन्नड़  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 *Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  a  speech  delivered
 in  Malyalam.
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 1  २ वला-पा*  वाज को  जाना  ALIGY
 ट्विटर

 बम्बई  से  कोचीन  जाने  के के  दंगों  के  कारण  बंद  कर  दी  गई  पुनः  चालु

 लिए  भी  एक  गाड़ी  चलाई  जानी  चाहिए  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ने  के  कई  केन्द्र  अतः  वहाँ  के  लिए  रेल  सुविधाएं  प्रदान

 की  जानी  चाहिए  ।  चीनी  मिट्टी  तथा  अन्य  वस्तुएं  कन्ना तूर  तथा  तेल्लीचेरी  से  निर्यात

 की  जाती  हैं  ।  परन्तु  वैगनों  की  कमी  के  कारण  उन्हें  काफी  कठिनाइयाँ  हो  रही  हैं  ।  अतः  वहाँ  के

 लिए  रेलवे  aaa  उपलब्ध  कराए  जाने  चाहिएं  |

 Shri  Bishwanath  Roy  (Deoria)  :  Railways  is  the  largest  enterprise  in  the  country,  but
 it  has  not  shown  the  expected  results.  Transportation  through  Railways  is  decreasing  day  by
 day.

 It  is  good  that  meter  gauge  lines  are  being  converted  into  broad  gauge  lines.  In

 Northern  India,  a  programme  has  been  started  to  convert  Bara  Banki—Samastipur  meter-

 gauge  line  into  broad  gauge  line.  Survey  was  undertaken  for  converting  Bhatni—Manduadih
 meter-gauge  line  into  broad-gauge  line  but  work  has  not  been  started  till  now.  After  conver-

 sion,  businessmen  as  well  as  Railways  will  be  benefited  thereby.

 There  was  improvement  in  the  punctuality  of  trains  during  the  office-time  of

 Mr.  Hanumanthaiya.  But  now  that  punctuality  is  slackening.  would  suggest  the  Railway
 Minister  to  take  stringent  action  in  this  regard.

 III  class  fares  have  been  increased.  I  would  request  that  there  should  be  no  increase

 in  fares  for  the  first  fifty  kilometers.

 श्री  शंकरराव  सावंत  :  रेलवे  देश  का  सबसे  पुराना  और  बड़ा  सरकारी  उपक्रम

 है  ।  राष्ट्र  की  भारिक  और  सांस्कृतिक  प्रगति  में  इसका  महत्वपूर्ण  हाथ  आम  आदमी  के  हितों  के

 साथ  भी  रेलवे  का  गहन  सम्बन्ध  है  ।

 देश  में  बढ़ते  हुए  मुल्यों  और  विकास  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते

 विलम्ब  शुल्क  दर  में  वृद्धि  करना  सही  एवं  न्यायोचित  है  ।

 वातानुकुलित  गाड़ियों  में  यात्रा  की  टिकटों  की  दरें  विमान  टिकट  दरों  के  बराबर  कर  दी

 गई  हैं  ।  इससे  रेलवे  को  घाटा  होगा  क्योंकि  यात्री  गाड़ी  की  अपेक्षा  विमान  द्वारा  यात्ना  करना  बेहतर

 समझेगा  |  अच्छा  यही  होगा  कि  वातानुकुलित  बोगियों  को  तीसरे  दर्ज  की  बोगियों  में  बदल  दिया

 जाए  ।  इससे  रेलवे  को  घाटा  भी  नहीं  होगा  और  तीसरे  दर्जे  में  यात्रा  करने  वालों  को  सुविधा  भी

 हो  जाएगी  ।

 बजट  भाषण  के  पैरा  41  में  पिछड़े  क्षेत्रों में  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  चार  शर्तें  रखी  गई

 तीसरी  और  चौथी  शर्तें  आपत्तिजनक  हैं  ।  इससे  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  अधिक  किराया

 और  भाड़ा
 देना

 पड़ेगा  ।  इसलिए  यह  बात  हमारी  समाजवादी  नीति  के  अनुरूप  नहीं  है  ।

 बजट  भाषण  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  60  किलोमीटर  की  किश्तों  में  रेलवे  लाईन  का
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 निर्माण  किया  जायेगा  ।  इस  गति  से  वेस्ट  कोस्ट  रेलवे  लाईन  के  पुरा  होने  में  15  वर्ष  लगेंगे  ।  अतः

 यह  प्रस्ताव  अनुचित  है  |

 बजट  भाषण  के  पैरा  42  में  उन  आश्वासनों  की  बिल्कुल  उपेक्षा  की  गई  है  जो  प्रधानमंत्री

 ने  7  1973  को  महाराष्ट्र  के  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  करते  समय  दिए  थे  ।

 सरकार  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  सभी  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदल  देना

 चाहिए  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  राज्य  सरकारों  से  भूमि-अजेय  लागत  और  श्रम  लागत  के

 लिए  धन  देने  को  क्यों
 कहा

 जा  रहा  है  ।  रेलवे  को  अपने  खर्चे  पर  यह  काम  करवाना  चाहिए  |

 8  1973  के  टाइम्सਂ  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  किं

 मंत्री  ने  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  घोषणा  की  है  और  कोंकण  रेलवे

 तथा  तीन  अन्य  रेलवे  परियोजनाओं  पर  केन्द्रीय  स्वीकृति  की  बात  कही  है  ।  इसी  प्रकार  8  जनवरी

 के  टाइम्सਂ  में  भी  महाराष्ट्र  के  कोंकण  रेलवे  सहित  चार  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  देने  की  बात  कही  गई  थी  ।

 इस  रेलवे  लाईन  के  निर्माण  पर  आने  वाली  लागत  के  बारे  में  भी  बहुत  वाद-विवाद  रहा

 है  ।  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  श्री  हनुमन्तैया  ने  1971  में  मेरे  पत्र  के  उत्तर  में  बताया  था  कि  इस  रेलवे

 लाईन  के  निर्माण  पर  100  करोड़  रुपये  लागत  आएगी  ।  तत्कालीन  रेल  मंत्री  श्री  टी०  ए०  पे  ने

 23-9-72  को  बताया  था  कि  इस  पर  लगभग  214  करोड़  रुपये  लागत  आएगी  ।  विंमान  रेल  मंत्री

 का  कहना  है  कि  इस  पर  325  करोड़  रुपये  व्यय  आएगा  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता है
 कि  इन

 वक्तव्यों  में  इतना  अन्तर  क्यों  है  ?  रेल  मंत्री  को  इन  सब  बातों  पर  स्वतन्त्र  रूप  से  विचार  करना

 चाहिए  i  मंत्री  महोदय  को  रेलवे  नोबल  के  निदेशों  को  नहीं  मानना  चाहिए  क्योंकि  रेलवे  जोडे  कई

 वर्षों  से  इस  प्रस्ताव  के  विरुद्ध  रहा  है  ।  रेलवे  करोड  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।

 डैकन  क्वीन  गाड़ी  की  सभी  सीटों  के  आरक्षण  का  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  लोगों

 को  काफी  असुविधा  हो  जाएगी  ।  इस  गाड़ी  में  तीसरे  दर्जे  का  एक  डिब्बा  और  लगाया  जाना

 चाहिए  क्योंकि  बम्बई  से  पुना  जाने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।  मैं  आशा  करता हूँ

 कि  मंत्री  महोदय  मेरा  यह  सुझाब  मान  लेंगे  |

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Mr.  Chairman,  Sir,  during  Budget  Speech,  the  hon.

 Minister  has  foreseen  the  possibility  of  new  taxation  to  meet  the  increase  in  expenditure  after

 the  submission  of  Report  of  the  Third  Pay  Commission.  There  may  be  increase  in  the  rates

 of  freights  and  fares.

 It  has  become  obligatory  on  the  part  of  the  Government  to  streamline  the  working

 of  Railways.  Transportation  through  Railways  is  decreasing  day  by  day  and  businessmen
 prefer  to  send  their  goods  through  roadways.  The  hon.  Minister  has  himself  accepted  this.

 Puncutuality  of  trains  is  also  slackening  and  Government  should  see  that  punctua-
 lity  of  trains  is  observed.  Businessmen  of  Mandsaur,  Neemach,  Shamgarh  etc.  have  com-
 Plained  about  the  non-availability  of  wagons.  Concrete  steps  should  be  taken  by  the  Govern-
 ment  in  this  connection.
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 Railways  are  not  paying  attention  to  the  low  paid  employees.  They  are  not  given
 housing  and  children  education  facilities.  Government  should  be  liberal  while  considering
 their  problems.  Railways  should  not  provide  high  officials  with  staff-cars  as  they  use  them
 for  other  than  official  purposes.

 Ajmer—Khandwa  line  is  a  useful  line  and  carries  heavy  traffic.  Therefore,  it  should
 be  converted  into  broad-gauge  line.  An  additional  mail  train  should  also  be  introduced  on
 this  line.

 Construction  of  Indore—Dohad  line  would  help  in  the  development  of  tribal  areas.
 Besides,  Madhya  Pradesh  will  have  direct  connection  with  Gujarat  and  in  this  way  Railways
 will  earn  more  revenue.  There  are  several  railway  stations  which  have  not  been  provided
 with  sheds  and  electricity.  Proposal  to  expand  diese]  sheds  at  Ratlam  and  Neemach  has

 been  accepted  but  work  has  not  been  started  as  yet.  New  railway  lines  should  be  provided
 in  Madhya  Pradesh.

 Finally,  I  would  request  the  hon.  Minister  to  accept  the  Bonus  demand  of  Railway
 employees  and  withdraw  the  increased  fares  in  the  interest  of  JIJ  class  passengers.

 Shri  Krishna  Chandra  Pandey  (Khalilabad)  :  There  is  a  long-standing  demand  for

 the  conversion  of  Barabanki  —Samastipur  meter  gauge  line  into  broad  gauge  line.  Similarly,

 survey  was  also  conducted  for  the  conversion  of  Bhatni—Manduadih  meter  gauge  line

 into  broad  gauge  line.  But  nothing  has  been  done  in  this  matter  so  far.  I  request  the  hon.

 Minister  to  pay  full  attention  to  the  poor  and  down-trodden  people  of  backward  areas.

 Gorakhpur  workshop  should  also  be  expanded.  An  assurance  was  given  for  expan-
 sion  of  Gorakhpur  Signal  workshop.  I  hope  that  expansion  work  will  be  done  in  due  time.

 Officials  in  Railways  with  more  than  ten  years  service  should  be  transferred.  Medical  services

 should  also  be  provided  to  Railway  employees.  There  has  been  a  demand  to.  build  a  platform
 on  the  northern  side  of  Khalilabad.  An  eariy  action  should  be  taken  in  this  regard.  Khalila-

 bad  station  is  an  important  industria]  area  of  the  eastern  side.  1  Up  and  2  Down  trains

 should  halt  at  this  station.  Railway  line  should  be  laid  from  Maghar  to  Naugarh  Via  Bakhira,

 Mehdaval,  Satha,  851  and  Dumariaganj.  Similarly,  a  new  railway  line  should  be  laid  between

 Sahajnava  to  Shajaganj.

 The  hon.  Railway  Minister  gave  an  assurance  in  this  House  on  28th  August  that

 Shahadra-Saharanpur  line  would  not  be  dismantled.  It  was  welcomed  by  all  the  Members  of

 Uttar  Pradesh.  That  line  is  being  dismantled  even  after  that  assurance.  As  a  result  of  it  the

 Members  of  Parliament  from  U.  P.  and  the  people  of  Uttar  Pradesh  are  in  great  trouble.  I

 request  that  the  Government  should  pay  immediate  attention  in  this  matter.

 The  lands  of  railway  should  be  distributed  amongst  the  poor  and  the  lancless  railway

 employees,

 A  railway  line  from  Nangal  Dam  to  Talwara  should  be  constructed.

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  रेल  के  किराये  और  भाड़े  में  लगातार  वृद्धि  की  जाती

 रही  है  लेकिन  जनता  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  में  वृद्धि  नहीं  हुई  मैं  श्री  मिश्र  को  रेलवे  मंत्री

 बनाने  का  स्वागत  करता हूँ
 और  आशा  करता  हूँ  कि  रेलवे  में  सुधार  करने  के  लिए  वे  निदेश  जारी

 करेंगे  ।  जब  भी  कोई  नया  tad  मंत्री  नियुक्त  होता  है  वह  रेलवे  प्रशासन  के  बारे  में  विशेष  रूप  से
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 विचार  करता  है  ।  श्री  नन्दा  ने  कोयले  की  मुगलसराय  ars  में  चोरी  रोकने  आदि  पर  जोर

 दिया  था  ।  श्री  हुनुमन्तैया  ने  ag  निष्कर्ष  निकाला  था  कि  रेलवे  में  सुस्ती  इसलिए  है  कि  इसमें  अनेक

 लाइनें  छोटी  मीटर  लाइन  और  बड़ी  लाइनें  हैं  ।  उन्होंने  यह  नीति  सम्बन्धी  निर्णय

 लिया  कि  देश  में  केवल  एक  प्रकार  की  लाइन  होनी  चाहिये  और  उन्होंने  इस  प्रकार  के  निदेश  दिये

 थे  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  रेलवे  प्रशासन  के  ढाँचे  में  सुधार  करनें  के  लिए  प्रबन्धकों  को  क्या

 निदेश  दिये  गये  हैं  ?

 भारत  में  कुल  25,000  किलोमीटर  लम्बी  मीटर  लाइन  है  जिसमें  केवल  राजस्थान  ओर

 गुजरात  में  10,000  किलोमीटर  लम्बी  मीटर  लाइन  है  ।  अब  राजस्थान  और  गुजरात  को  दो  पृथक

 ज़ोनों--पश्चिम  और  उत्तर  रेलवे  ज़ोन  में  विभाजित  किया  गया  है  ।  इन  दो  मीटर  गेज  लाइनों के

 दो  विभिन्न  जोनों  में  आने  के  कारण  जोनल  रेलवे  के  जंकशनों  पर  कठिनाइयाँ  हो  रही  हैं  जिलें  दूर

 किया  जाना  चाहिए  ।  रेलवे  मंत्नी  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  यदि  सम्भव  हो  तो

 भारत  में  समस्त  एक  तिहाई  मीटर  लाइन  को  एक  पूरक  जोन  के  अंतगर्त  लाना  चाहिए  |

 रेलवे  बजट  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  रेलवे  को  अलाभकारी  रेलवे  लाइनों  के  कारण

 हानि  हो  रही  है  और  यह  बताया  गया  है  कि  देश  में  ऐसी  77  अलाभकारी  रेलवे  लाइनें  हैं  |

 ऐसी  रेलवे  लाइनों  को  बन्द  करने  के  बारे  में  रेलवे  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था  कि  ta  तीन

 ब्रांच  लाइनें  बन्द  कर  दी  गई  हैं  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  इन  अलाभकारी  रेल  लाइ  नों

 के  बन्द  किये  जाने  से  कुछ  सहायता  मिलेगी  ?  क्या  कुल  व्यय  में  कमी  होगी  ?  ऐसा  सम्भव  नहीं

 भाषा  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करेंगी  ।

 अलाभकारी  लाइनों  को  बन्द  किये  जाने  का  रेलवे  मंत्री  ने  उल्लेख  किया  है  ।  उन्होंने  यह  भी

 उल्लेख  किया  है  कि  लोगों  के  आन्दोलन  के  कारण  अलाभकारी  लाइनों  को  फिर  से  चालु  करना

 पड़ता  है  ।

 रेलवे  हमेशा  भी  इस  बात  की  शिकायत  करती  रही  है  कि  रेत  और  पत्थर  जैसी

 कम  दर  वाली  वस्तुओं  के  रेल  द्वारा  भेजे  जाने  से  रेलवे  को  हानि  होती  आँकड़ों  से  यह  सिद्ध

 होता  है  कि  कम  दर  वाली  वस्तुओं  के  परिवहन  से  रेलवे  को  अधिक  दर  वाली  वस्तुओं  के  यातायात

 की  तुलना  में  अधिक  राजस्व  प्राप्त  होता  है  ।  यद्यपि  जिप्सम  जैसी  वस्तुओं  का  परिवहन

 भाड़ा  कम  है  लेकिन  इन  वस्तुओं  के  बहुत  अधिक  मात्रा  में  भेजे  जाने  के  कारण  रेलवे  को  इन  वस्तुओं

 से  बहुत  अधिक  आय  होती  है  ।

 बजट  भाषण  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  हावड़ा  सियालदाह  और  शाहदरा-सहा  रनपुर
 रेलवे  लाइनें  खोली  जा  रही  हैं  लेकिन  चूँकि  ये  अलाभकारी  लाइनें  इन्हें  बेच  दिया  गया  था  ।  अब

 जनता  के  दबाव  के  कारण  सरकार  ने  इन  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  का  विचार

 किया  है  ।  अतः  सरकार  को  अलाभकारी  लाइनों  को  भी  जारी  रखना  पड़ता  है  ।

 तीसरे  टर्मिनल  का  काय  महानगर  सर्वेक्षण  दल  को  सौंपा  गया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  लाखों

 रुपये  खर्च  किये  जा  चुके  हैं  लेकिन  अभी  तक  इसके  स्थान  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 है  ।  रेलवे  को  इस  मामले  में  शीघ्र  निर्णय  लेना  चाहिये  |
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 रेलवे  बजटों--सामान्य
 चर्चा हि

 ई०  आर०  कष्णन्‌
 :  सलेम  में  पूँजीगत  परिव्यय  से  375  करोड़  रुपये  का  इस्पात

 संयंत्र  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  उसके  निकट  age  बिजली  योजना  आरम्भ  कीਂ  गई  जिससे

 उस  क्षेत्र  में  अनेक  उद्योग  स्थापित  करने  में  सहायता  मिली  है  ।  नई  सलेम-बंगलौर  लाइन  के  बिछाने

 से  केन्द्रीय  रक्षा  प्रतिष्ठान  के  उत्पादों  और  बंगलौर  में  अन्य  सरकारी  और  गेर-सरकारी  एककों  के

 उत्पाद  को  सलेम  के  माध्यम  से  केरल  और  मंसूर  के  दक्षिण-पश्चिम  भागों  में  भेजा  जाता  इस  समय

 दक्षिण  रेलवे  का  मुख्यालय  ओलावाक्कोंट  में  स्थित  जो  केन्द्रीय  स्थल  नहीं  इसके

 स्वरूप  सलेम  और  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  विकास  में  बाधा  पड़ने  की  सम्भावना  है  और  अभी

 भीਂ  परिवहन  संबंधी  समस्याओं  को  हल  करने  में  असाधारण  विलम्ब  होता  इस  क्षेत्र  के  लोग

 सलेम  जंकशन  के  निकट  इस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  भूमि  देने  के  लिए  तयार  हैं  ।

 सलेम  में  डिवीजनल  मुख्यालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  ay  1956  में  लिया  गया  था

 लेकिन  उक्त  निर्णय  को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  सरकार  को  इस  बारे  में  शीघ्र

 कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 सलेम  जंकशन  के  निकट  पुराने  सुंरामंगलम  और  नये  सुरामंगलम  को  मिलाने  वाला  लगभग

 300  गज  का  पारपथ  है  ।  इस  पर  उपरि  पुल  शी'घ्र  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 धर्मपुर  जिले  में  वैस्ट  कोस्ट  एक्सप्रेस  किसी  स्थान  पर  नहीं  रुकती  अतः  लोगों  को  उक्त

 गाड़ी  को  पकड़ने  के  लिए  बहुत  दूर  चलकर  आना  पड़ता  है  ।  गाड़ी  का  मोरापुर  में  कम-से-कम

 एक  मिनट
 का  हाल्ट

 होना  चाहिये  ।  मोरापुर  में  एक  उपरि  पुल  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।

 मद्रास  की  मद्रास  में  महानगरीय  ट्यूब  रेलवे  की  योजना  की  क्रियान्विति  की  बड़ी

 बेचैनी  से  प्रतीक्षा  कर  रही  है  ।  दक्षिण  रेलवे  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  ने  इस  योजना  के  बारे  में

 शंका  व्यक्त  की  है  ।  उसके  परिणामस्वरूप  मद्रास  के  लोगों  में  असन्तोष  उत्पन्न  हो  गया  है  ।

 परिवहन  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  महानगरीय  ट्यूब  रेलवे  योजना  को

 शीघ्र  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।

 मुझे  इस  बात  पर  गर्व  है  कि  भारतीय  रेलवे  का  विश्व  में  चौथा  स्थान  और  इसमें  700

 मे
 मी

 श्रेणियों  के  17  लाख  कर्मचारी  काम  करते हैं  ।  1950-51  की  तुलना  मेवे  1972-73  माल

 डिब्बों  में  88  सवारी  डिब्बों  में  83  प्रतिशत  और  भाड़े  से  होने  वाली  आय  में  140  प्रतिशत

 और  यात्री  किराये  से  होने  वाली  आय  में  238  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।

 यह  वास्तव  में  खेदजनक  वात  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  रेलों  में  डकैतियों  तथा

 यात्रियों  के  सामान  की  चोरियों  की  घटनाओं  में  90  69  प्रतिशत  तथा  71  प्रतिशत

 si  मा

 *
 कन्नड़  में  दि  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 *  Summarised  Translated  version  based  on  English  translation  on  the  Speech  delivered
 in  Kannada.
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 9७७ ध  ब  ३  क  का
 वृद्धि  हुई  है  ।  रेलवे  सुरक्षा  बल  द्वारा  2  प्रतिश  T  भी  अपराध  गिरफ्तार  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 काय  के  लिए  रेलवें  सुरक्षा  बल  को  बढ़ाना  तथा  उसमें  से  अवांछनीय  तत्वों  निकालना  आदि

 कुछ  उपाय  करने  होंगे  ।  कुल  17,00,000  नैमित्तिक  कर्मचारियों  में  से  2,30,000  को  रेलवे  का

 स्थाई  कमचारी  बनाया  जाना  चाहिए  |

 श्री  एस०  बी०  गिरि  हमारे  देश  के  रल  विभाग  में  लगभग  12  लाख  कर्मचारी

 ।  यद्यपि  रेलवे  राष्ट्रीय कत  उद्योग  है  फिर  भीਂ  इसे  तब  तक  राष्ट्रीयकृत  नहीं  कहा  जा  सकता

 तक  कर्मचारियों  को  प्रशासन  में  सभी  स्तरों  पर  भाग  नहीं  दिया  जाता  ।  मंत्री  महोदय
 द्र

 विवाद  का  उत्तर  देते  समय  कमंचारियों  के  प्रशासन  में  भाग  लेने  की  बात  की  ओर  भी  संकेत

 करें ।

 रेलवे  को  एक  उद्योग  समझा  जाना  सरकारी  विभाग  अन्यथा  रेलवे  की

 कुशलता  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  रेलवे  के  कर्मचारियों  की  सेवा-शंती  उद्योग के  कोंचा  रियों  की  सेवा

 के  समान  stat  चाहियें  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  के  समान  नहीं  |

 के  पंजीकृत  श्रमिक  संघों  की  ag  भी  एक  माँग  है  ।  में  इस  माँग  का  समान  करता  हूँ  और  आशा

 करता  हूँ  कि  रेल  मंत्री  भी  इससे  अपनी  सहमति  प्रकट  करेंगे  ।

 रेलवे  में  दो  संघ  नहीं  होने  चाहियें  अन्यथा  कठिनाई  पैदा  होती  रहेंगी  ।  एक  संघ  एक  माँग

 करेगा  तो  दूसरा  संघ  उसमें  तोड़-फोड़  करेगा  |  अतः  यह  बात  अच्छे  औद्योगिक  संबंधों  के  हित  में

 है  कि  रेलवे  में  एक  संघ  हो  ।  नैमित्तिक  कर्मचारियों  को  कम  से  कम  इतना  वेतन  जाना

 चाहिए  जितना  कि  गेर-तकनीकी  स्थायी  कर्मचारी  को  दिया  जाता  है  ।  के  साथ

 मानवीय  भावना  से  व्यवहार  किया  जाना  चाहिए  ।  कम  चोरियों  के  साथ  रेलवे  बोर्ड  के  अधिकारियों

 के  नौकरशाही  के  व्यवहार  को  समाप्त  कराया  जाना  रेलवे  रेल  प्रशासन  तथा

 विभिन्‍न  जोनल  रेलवेज  के  अधिकारियों  को  श्रमिकों  के  साथ  व्यवहार  करने  का  प्रशिक्षण  दिया

 जाना  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तब  तक  प्रशासन  में  काय॑  कुशलता  नहीं  आयेगी

 और  न  ही  श्रमिक  प्रशासन  में  विश्वास  रखेंगे  ।

 जहाँ  तक  दक्षिण  मध्य  रेलवे  की  समस्याओं  का  प्रश्न  वह  1960  में  दक्षिण  मध्य  रेलवे

 के  सिकन्दरा बाद  डिवीजन  में  30  श्रमिक  इसलिए  सेवा  से  ger  दिये  गये  कि  उन्होंने  1960  की

 सामान्य  हड़ताल  में  भाग  लिया  था  |  केवल  एक  ae  पहले  संघों  तथा  अन्य  नेताओं  के
 निरन्तर

 अभ्यावेदन  देने  पर  21  श्रमिकों  को  सेवा  में  ले  लिया  गया  है  ।  दोष  श्रमिकों  को  भी  सेवा में  लिया

 जाना  चाहिए  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  इन  श्रमिकों  की  सेवा  निवृत्ति  के  समय

 इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  उनकी  सेवा  निरन्तर  मानी  जावे  ताकि  वे  श्रमिक  पेंशन  का  लाभ  उठा

 सक |

 इन  श्रमिकों  पर  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण  अपराध  के  बहुत  से  मामले  दर्ज  किए  गए  ।

 ये  सभी  कर्मचारी  दोषमुक्त  कर  दिए  गए  और  उनमें  से  बहुत  से
 कर्मचारियों

 को  पूरा  वेतन  दिया

 परन्तु  लगभग  40  कर्मचारियों  के  साथ  अन्य  प्रकार  का  हदी  व्यवहार  किया  गया  है  i

 वहुत  से  वरिष्ठ
 तमंचा  रियों

 को  पदोन्नति  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  ter  नहीं  किया
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 जाना  चाहिए  ।  तीसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  दिये  जाने  वाले  लाभों  के  मामले  में  भूतपूर्व  एन०  एस०

 रेलवे
 तमंचा  रियों

 के  मामलों  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 ्
 काय तेलंगाना  क्षेत्र  में  वांरगल  शहर  बहुत  बड़ा  व्यापार  केन्द्र  यहाँ  उपरि  पुल  का  निर्माण

 तुरन्त  आरम्भ  कराया  जाना  चाहिए  ।  वांरगल  शहर  के  रेलवे  स्टेशन  को  आधुनिक  ढंग  का  बड़ा

 स्टेशन  बनाया  जाना  चाहिए  |

 Shri  Mani  Ram  Godra  (Hisar):  Sir,  though  a  number  of  trains  pass  through  Haryana
 State  but  the  people  of  the  State  have  been  denied  traffic  facilities  since  almost  all  the  trains
 are  direct  and  do  not  stop  in  the  interior  parts  of  the  state.  There  is  no  branch  line  there  itn

 Haryana.  The  trains  from  Faridabad  to  Delhi,  from  Sonepat  to  Delhi  and  from  Gurgaon  to
 Delhi  are  meant  for  office  going  people  or  for  businessman.  What  is  needed  in  Haryan  is
 the  Branch  line  to  connect  seventy-eighty  Mandis  of  the  state  to  facilitate  transportation  of

 foodgrains.  Haryana  has  been  supplying  lakhs  or  tonnes  of  foodgrains  to  the  Central  Pool
 and  in  the  absence  of  branch  lines,  transportation  of  foodgrains  to  different  areas  of  he  state
 would  be  difficult  and  a  costly  affair.  So,  I  request  the  hon.  Minister  to  provide  branch  lines
 in  the  State  as  early  as  possible.

 A  broad-gauge  line  should  be  provided  between  Rohtak  and  Bhiwani.  Bhiwani  is  an

 important  commercial  centre  but  the  business  there  is  suffering  in  absence  of  broad  gauge
 line.  There  should  be  a  new  broad  gauge  line  between  Jind  and  Sirsa  via  Ulkana  and  Fateha-

 bad.  Long  staple  cotton  is  produced  in  this  area  and  this  is  taken  to  different  parts  of  the

 country.  A  broad  gauge  line  in  this  area  is,  therefore,  necessary  for  transportation  of  the
 cotton  to  different  parts  of  the  country.

 There  was a  line  Rohtak-Gohana-Panipat  before  1942.  This  line  was  cancelled
 in  1942  due  to  emergency  and  economic  reasons.  This  is  an  important  line  and  it  should  be
 restored.  A  new  broad  gange  line  from  Rewari  to  Rohtak  is  also  necessary.  Nangal—
 Talvara  line,  necessary  from  strategical  point,  should  also  deserve  consideration.  I  request
 the  hon.  Minister  to  give  due  consideration  to  my  suggestions.

 Shri  Shrikrishan  Modi  (Sikar)  :  After  independence,  only  1749  kilometers  line  has
 been  provided  in  Rajasthan.  This  inadequate  keeping  in  view  of  backwardness,  size  and  the

 population  of  the  state.  Special  attention  should  be  paid  to  provide  new  lines  particularly  in
 the  backward  areas  of  Rajasthan.  Losal-Didwana-Ringus-Sataramgarh  rail  line  should  be

 laid.  The  line  is  necessary  from  defence  point  of  view  apart  from  the  developmental  pur-

 poses  of  the  backward  areas.

 Banswara  is  very  backward  district  and  it  is  near  to  Kandla.  If  a  railway  line  is

 provided  there,  it  would  help  in  exporting  minerals.  At  least  a  siding  should  be  provided

 for  loading  of  finished  products  of  Banswara.

 Secondly,  finished  products  of  smal!  scale  industries  are  booked  in  ‘E’  priority.  This

 is  injustice.  Facilities  regarding  loading  of  finished  products  of  small  scale  industries  should
 be  equal  to  those  of-other  industries.  Products  of  small  scale  industries  should  be  booked  in
 ‘B’  priority.

 It  was  requested  that  a  level  crossing  should  be  provided  at  Baghel:  Station.  The
 Government  have  refused  to  provide  this  crossing.  It  is  difficult  to  understand  as  to  why  this

 request  is  not  being  acceded  to.
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 A  Shuttle  service  between  Nizampur  and  Ringus  should  be  started.  It  should  be  done

 in  the  interest  of  the  people  even  if  there  is  some  loss  to  the  Government  in  starting  this

 service.  Abnormal  fare  charged  in  Fatehpur-Churu  should  be  stopped  immediately.

 There  was  stop  of  Janta  Express  at  Budal  station  since  last  17  years.  Now  this  halt
 has  been  cancelled,  People  have  agitated  but  the  situation  has  not  been  restored.

 There  is  no  loading  facility  at  Saledipura  railway  station.  The  same  should  be  pro-
 vided.

 बनी  अजित  कुमार  साहा  जब  भी  बजट  पेश  किया  जाता  है  तब  यही  कहा

 जाता  है  कि  ag  समाजवादी  बजट  है  परतु  उसमें  देश  को  समाजवाद  की  ओर  जाने  वाली  कोई

 बात  नहीं  होती  ।  इस  बजट  में  यात्रियों  को  राहत  देने  के  बजाय  उन  पर  और  भार  लादा  गया  है  |

 इस  बजट  में  रेलवे  तथा  रेलवे  कन्वेंशन  कमेटी  के  दुष्टिकोण-पत्र  का  भी  कोई  उल्लेख  नहीं

 देश  में  ऐसे  अनेकों  पिछड़े  हुये  क्षेत्र  जिनके  आर्थिक  विकास  के  लिए  वहाँ  रेल  लाइनें  बिछाना

 बहुत  आवश्यक  है  ।  इन  सभी  क्षेत्रों  की  उपेक्षा  कर  दी  गई  है  ।  बजट  में  डीजल  इंजनों  की  वृद्धि

 करने  तथा  रेल  मार्गों  का  विद्युतीकरण  करने  की  भी  कोई  बात  नहीं  कही  गई  है  ।  रेलवे  के

 करण  में  सुधार  के  रेल  प्रशासन  में  सुधार  होना  आवश्यक  है  ।  कर्मचारियों  में  यह  भावना  पेदा

 करनी  चाहिए  कि  वे  स्वयं  प्रशासन  के  अभिन्न  अंग  हैं  ।  प्रशासन  का  विकेन्द्रीयकरण  किया  जाना

 चाहिये

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  बांकुरा-दामोदर  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना  चाहिए  ।

 भूतपूर्व  रेल  मंत्री  श्री  परिमल  घोष  ने  बिशनपुर-तारकेश्वर  के  बींच  नई  लाइन  बिछाने  का  आश्वासन

 दिया  था  परन्तु  आश्वासन  को  पुरा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इस  बजट  में  भी  इस  लाइन  के  लिए

 कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  यह  क्षेत्र  खनिज  सम्पन्न  क्षेत्र  यदि  इस  क्षेत्र  में  नई  लाइन  बिछा

 दी  जायें  तो  यहाँ  का  आर्थिक  विकास  हो  सकता  है  ।  कृष्णनगर  से  करीमपुरी  होते  हुए  शिकारपुर

 तक  एक  रेल  लाइन  बना  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  रक्षा  की  दृष्टि  से  यह  लाइन  बहुत  महत्वपूर्ण

 इसके  साथ  ही  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  चक्रधरपुर  गोमोह  पैसेंजर  गाड़ी  को  एक्सप्रेस  गाड़ी

 बनाया  जाय  ।

 रेलवे  की  बेकार  पड़ी  भूमि  को  भूमिहीन  श्रमिकों  में  बाँटा  जाना  चाहिये  ।  सदन  में  मार्टिन बनें

 रेलवे  को  फिर  से  चलाने  का  प्रश्न  कई  बार  उठाया  गया  है  ।  प्रधान  मंत्नी  ने  भी  निर्वाचन  के  दौरान

 अपने  भाषणों  में  ऐसा  आश्वासन  दिया  परन्तु  इस  दिशा  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  इससे

 लोगों  को  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है  ।

 कलकत्ता  में  भूमिगत  रेलवे  की  योजना  सरकार का  धोखे  का  प्रचार  है  ।  इस  दिशा  में  कोई

 प्रगति  नहीं  हुई  है
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  योजना  के  पुरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा
 ।

 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रे  जी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रू  स्तर  ।

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  1¢  speech  delivered
 in  Bangla.
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 संसदीय  कार्य  dat  के०  रघुरामंया  क्योंकि  बहुत  से  सदस्य  बोलना  चाहते  इस

 लिए  मेरा  सुझाव  है  कि आज  सभा  7  बजे  म०  To  तक  बैठेगी  |

 सभापति  महोदय  :  बहुत  अच्छा  |

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delbi)  :  Sir,  I  want  to  know  that  when  the  ring  railway

 line  in  Delhi  is  going  to  start  ?

 श्री  पी०  आर०  भिनाय  :  रेलवे  की  सम्मत्ति  के  भारी  विनाश  से  रेलवे  को  प्रति

 वर्ष  करोड़ों  रुपये  की  हानि  होती  है  ।  इस  समस्या  का  समाधान  रेलवे  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच

 सहयोग  की  भावना  में  केन्द्रित  है  ।

 डा०  सरदीश  पीठासीन  हुए
 i Dr.  SarpisH  Roy  in  the  Chair.

 रेलवे  को  राज्य  सरकारों  के  सामान्य  माल  खाते  में  कुछ  अंश  देना  चाहिए  और  यह  राज्य

 सरकारों  का  दायित्व  होना  चाहिए  कि  वे  अपने  राज्य  से  गुजरने  वाली  रेल  लाइनों  के  क्षेत्रों  में

 कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखें  |

 उपनगरीय  रेल  व्यवस्था  के  घाटे  को  दूर  करने  के  लिए  एक  अलग  निगम  बनाया  जाना

 चाहिए  ।  यदि  सरकार  निम्नलिखित  पाँच  बातें  स्वीकार  कर  लेती  है  तो  रेलवे  के  सीमित  संसाधनों

 से  अधिकाधिक  लोगों  को  अधिकाधिक  लाभ  हो  सकता  है  ।  (1)  दोहरी  लाइनें  बिछाने  तथा  लाइनों

 के  प्रकार  में  परिवहन  करने  के  बजाय  नई  लाइन  बिछाने  को  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  (2)

 करण  के  स्थान  पर  डीजल  इंजनों  को  प्राथमिकता  दी  जाय  तथा  भाप  से  चलने  वाले  इंजनों  को  कम

 महत्व  के  तथा  कम  यातायात  वाले  स्थानों  पर  कुछ  समय  के  लिए  भेज  दिया  जाय  ।  (3)  नये  रेल

 स्टेशन  काम  चलाऊं  होने  उनके  निर्माण  पर  अधिक  व्यय  नहीं  किया  जाना  चाहिएं  ।  (4)

 रेलवेज  को  अपने  अपने  कालिज  तथा  अपने  खेल  के  अपनी  टेलीफोन

 अपने  तापीय  केन्द्र  आदि  बनाने  की  बात  नहीं  सोचनी  सम्पूर्ण  देश  की  व्यवस्था  से

 अलग  अपने  को  आत्म-निभने  बनाने  की  बात  नहीं  सोचनी  चाहिए  ।  (5)  जब  रेल  लाइन  बिछाने

 के  लिए  भूमि  अर्जित  की  जाती  है  और  वह  भूमि  राज्य  सरकार  की  हो  तो  राज्य  सरकार  को  यह

 भूमि  रेलवे  को  निःशुल्क  देनी  चाहिए  ।  निजी  भूमि  के  लिए  बाजार  मुल्य  का  50  प्रतिशत  मुआवज़ा

 दिया  जाना  चाहिए  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  इस  उद्देश्य  के  लिए  आवश्यक  विधेयक  लाया  जाये  |

 कोंकण  प्रदेश  बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ  तथा  उपेक्षित  प्रदेश  si  इस  क्षेत्र  में  कोई  रेल  लाइन

 नहीं  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  कि  कोकेन  क्षेत्र  से  होते  हुए  मंगलौर  से  आटा

 तक  एक  लाइन  बनाई  जायेगी  ।  बजट  भाषण  में  भी  इस  लाइन  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  यह

 बहुत  महत्वपूर्ण  लाइन  है  ।  इसे  शीघ्र  बिछाया  जाना  चाहिए  ।

 इस  समय  केवल  एक  लाइन  ऐसी  है  जो  आन्ध्र  प्रदेश  से  गुजरती  हुई  उत्तर  दक्षिण  को

 मिलाती  है  ।  यदि  आन्ध्र  में  कोई  गड़बड़ी  होती  है  तो  szazyY उत्  मा  ग  का  दक्षिण  से  सम्पकं  समाप्त  हो
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 जाता  है  ।  मैसुर  राज्य  से  तथा  पश्चिम  तट  से  गुजरने  वाली  लाइन  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से

 पूर्ण  है  ।  रक्षा  की  दृष्टि  से  भी  यह  महत्वपूर्ण है  ।  भाष्टा  से  मंगलौर  लाइन  को  शीघ्र  स्वीकृति  दी

 जानी  चाहिए  जिससे  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  लाइन  पर  कार्य  आरम्भ  किया  जा  सके  ।

 नंगलडेम-तलवाड़ा  लाइन  भी  रक्षा  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  इसे  भी  शीघ्र  बिछाया  जाना

 चाहिए  |

 श्री  बी०  के०  दासचौधरी  :  रेल  बजट  का  अध्ययन  करने  से  ज्ञात  होता है
 कि  रेलवे  योजना  में  रेलवे  की  वित्तीय  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  गम्भीर  विचार  नहीं  किया

 गया  है  ।  जब  तक  रेलवे  के  पुनर्गठन  आयोजन  पर  गम्भीर  विचार  नहीं  जाता  तब

 तक  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  संबंध  में  पहली  आवश्यकता

 सामान्य  राजस्व  के  लिए  दिये  जा  रहे  लाभांश  तथा  ब्याज  की  पद्धति  को  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  ।  यह  निर्णय  किया  जा  ना  चाहिए  कि  रेलवे  एक  लोक
 उपयोगिता

 सेवा  है  अथवा  क्या

 यह  सरकार  को  एक  शाखा  है  या  कि  एक  वाणिज्यिक  संगठन  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  यह  तक  दिया  है  कि  अधिक  प्रशासनात्मक  व्यय  मंहगाई  आदि  के

 कारण  रेलवे  कार्यकरण  के  व्यय  में  वृद्धि  हो  रही  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  मंत्री

 महोदय  ने  रेलवे  में  काम  आने  वाले  ईंधन  के  बढ़ते  हुए  eal  पर  विचार  किया  है  ?  यदि  डीजल  से

 चलने  वाले  इंजनों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जाये  इंधन  के  बढ़ते  हुए  मुल्य  की  समस्या  का  किसी

 सीमा  तक  समाधान  किया  जा  सकता  है  ।

 रेलवे  कन्वेंशन  कमेटी  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  रेलवे  द्वारा  जो  प्रतिवेदन  तथा  लेख

 प्रस्तुत  किया  जाता  ag  अस्पष्ट  तथा  असंतोषजनक  है  ।  कर्म टी  ने  बताया  है  कि  दावों  का

 उचित  लेखा-जोखा  नहीं  रखा  जाता  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  माल-दुलाई  की  कुल  आय  की  लगभग

 2  प्रतिशत  राशि  का  भुगतान  किया  जाता  क्या  क्षतिपूर्ति  की  राशि  को  कम  करना  संभव  नहीं

 है  ?  क्या  चोरी  आदि  की  घटनाएँ  नहीं  रोकी  जा  सकतीं  ?  यदि  ऐसा  किया  जाये  तो  क्षतिपूर्ति  के

 रूप  में  भूगतान  की  जाने  वाली  राशि  कम  की  जा  सकती  है  ।

 रेल  प्रशासन  में  कुछ  शक्तियाँ  कार्य  कर  रही  हैं  ।  हाल  ही  में  सिगनल  तथा  इलैक्ट्रानिक

 मशीनों  के  लिए  एक  विदेशी  कम्पनी  को  क्रयादेश  दिये  गये  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  को  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  कि  रेलवे  बोड़े  तथा  क्षेत्रीय  रेलवे  के  मुख्यालयों

 में  बढ़ते  हुए  व्यय  को  रोका  जाए  ।  बाढ़  तथा  तूफानों  से  क्षतिग्रस्त  हुई  रेलवे  लाइनों  के  लिए  चालु

 वर्ष  में  2385  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  से  पूर्वी  क्षेत्र  में  इस  कार्य  के  लिए  3°59

 करोड़  रुपये  खर्चे  किए  जायेंगे  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  से  अनेक  बार  अनुरोध  किया  है  fe

 गुड़ी
 तथा

 लागू-चे  प्रबंध  रेलवे  लाइनों  की  स्थिति  को  सुधारा  जाए  किन्तु  अभी  तक

 इस  दिशा  में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  तकनीकी  समिति  की  रिपोर्ट  भी  कई  वर्ष  gt  प्रस्तुत
 की  जा  चुकी है

 तथा  राज्य  सरकार  से  भी  आवश्यक  स्पष्टीकरण  प्राप्त  हो  चुका  मैं  मंत्री

 महोदय से  अनुरोध  करता  हूँ
 कि

 इस  संबंध  में  स्पष्ट  उत्तर  दिया  जाए
 ।
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 8  1973  रेलवे  बजट--सामान्य  चर्चा

 मैं  area ष्टि  बी०  एन ०  रेड्डी  HTH  प्रदेश  की  जनता  असंतोष  व्यक्त

 करना  चाहता हूँ
 क्योंकि  बीबीनगर  से  नाडीगुडा  तक  रेलवे  लाइन  बनाने  का  कार्य  अभी  तक

 आंरम्भ  नहीं  किया  गया  यद्यपि  इस  लाइन  का  सर्वेक्षण  हो  चुका  है  फिर  भी  सरकार  ने  इसकी

 अभी  तक  मंजूरी  नहीं  दी  है  ।

 इस  लाइन  के  बन  जाने  पर  आंध्र  और  तेलंगाना  को  जनता  में  सम्पकं  जिससे

 राजनीतिक  तनाव  कम  होता  जायेगा  |  इससे  लगभग  15,000  व्यक्तियों  को  रोजगार  भी  मिलेगा  ।

 यह  लाइन  तेलंगाना  में  130  किलोमीटर  तथा  आंध्र  में  २०  किलोमीटर  तक  जायेगी  ।  इससे  बम्बई

 और  dara  के  बीच  की  दूरी  कम  होने  के  साथ-साथ  हैदराबाद  और  मद्रास  की  दूरी  भी  कम  होगी

 wage  रेलवे  मंत्री  को  इस  बारे  में  संसद-सदस्यों  की  ओर  से  कई  अभ्मावेदन  दिए  जा  चुके  हैं

 आशा  वर्तमान  रेल  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  शीघ्र  ही  विचार  करेंगे  ।

 श्री  श्याम  सुन्दर  महिपाल  :  अत्यन्त  खेद  की  बात  है  कि  सरकार  ने

 दक्षिण  पुर्व  रेलवे  के  मुख्यालय  को  हावड़ा  के  खुर्द  रोड  पर  स्थानांतरित  किये  जाने  संबंधी  उड़ीसा

 की  जनता  की  माँग  की  नितांत  उपेक्षा  कर  दी  है  ।  पश्चिम  बंगाल  की  जनता  की  भावनाओं  का

 आदर  करते  हुए  उसे  मेरा  सुझाव  है  कि  मुख्यालय  के  कुछ  महत्वपूर्ण  विभागों  को  खुर्दा  रोड  पर

 स्थानांतरित  किया  जाना  चाहिये  i

 उड़ीसा  की  जनता  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि

 तौर  तथा  जगपुरा-बांसपानीਂ  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण-कार्य  यथाशीघ्र  आरम्भ॑

 वहाँ  की  जनता  की  यह  भी  माँग  है  कि  जगपुरा  से  जयपुर  तथा  अंखडालमनी  से  चाँदबाली

 तक  रेलवे  लाइनें  बनाई  जाएँ  ।

 इसके  अतिरिकत  मैं  कुछ  ऐसी  घटनाओं  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  जिनमें  गत  बीस  दिनों

 में  लगभग  8  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  है  ।  में  इसके  लिये  आर०  पी०  एफ०  को  उत्तरदायी  ठहराता

 हूँ  ।  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  उड़ीसा  में  वास्तव  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो

 गई  थी  जिससे  बंगाली  जनता  को  उड़ीसा  से  हटाना  अनिवार्य  हो  गया  था  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  रेलवे  के  किस  अधिकारी  ने  इस  कार्य  के  लिए  fate  रेलगाड़ी  चलाने  का  आदेश  दिया  था

 जिसके  परिणामस्वरूप  यह  दुर्घटनाएँ  घटी  थीं  ?  ऐसे  नौकरशाह  ऐसी  समस्याएँ  उत्पन्न  करते  हैं

 जिनके  लिए  जनता  सरकार  को  कभी  क्षमा  नहीं  करेगी  ।  जैसे  ही  16  तारीख  की  शाम  को  वह  ट्रेन

 जैसलमेर  कुछ  छात्नों  ने  गड़बड़  आरम्भ  जिस  पर  आर०  पी०  एफ ०  ने  गोली  चलादी

 तथा  मजिस्ट्रेट  और  सहायक  पुलिस  सुपरिटेंडेंट  के  बिना  ही  वे  घायल  छात्रों  को  पश्चिम  बंगाल  ले

 गए  ।  इसका  क्या
 औचित्य  है  ?

 दूसरी  घटना  हिमगिरी  की  है  ।  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  महाप्रबंधक  रेलगाड़ी  में  जा  रहा

 —

 *
 तेलुगु  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी

 अनुवाद
 का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 *  Summarised  Translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech

 delivered  .in  Telugu.
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 था  तथा  श्रमिक  उसे  अपनी  कठिनाइयों  से  संबंधित  आश्यावेदन  दन  आए  थे  ।  महाप्रबंधक  ने

 श्रमिकों  की  भीड़  को  देखकर  पुलिस  बुला  ली  तथा  पुलिस  ने  गोली  चलाकर  दो  श्रमिकों  को

 स्थल  पर  मार  डाला  ।  क्या  सरकार  को  उक्त  महा  प्रबन्धक
 को  मुअत्तिल  करने  का  निर्णय  नहीं

 लेना  चाहिये  था  जिसने  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  करा  दी  है  ?  जब  अनुशासनहीनता  के  लिए  श्रमिकों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  तो  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्यों  नहीं  की  जा  सकती  ?

 अन्त  में  मेरा  सुझाव  है  कि  नांगल-तलवार  रेलवे  लाइन  का  निर्माण-काय  शीघ्र  आरम्भ

 किया  जाना  चाहिये  तथा  उसे  शीघ्र  पुरा  भी  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  उसका  सर्वेक्षण  कायें

 लगभग  पुरा  हो  चुका  है  ।

 Shri  Hira  Lal  Doda  (Banswara)  :  I  appreciate  the  outlook  of  the  hon.  Minister  for

 imposing  less  burden  on  the  3rd  class  passengers  while  preparing  the  Railway  Budget.

 It  is  also  appreciable  that  Railways  are  being  developed  and  apart  from  constructing
 new  railway  lines  in  various  parts  of  the  country  metre  gauge  lines  are  being  converted

 into  broad  gauge  railway  lines.  It  has  been  observed  that  construction  of  new  railway  lines
 is  being  undertaken  in  backward  and  drought  affected  areas  uoder  famine  relief  programme.
 But  I  am  sorry  to  mention  that  no  attention  has  been  paid  to  Rajasthan  state  which  is  the
 most  neglected  and  backward  region.  People  living  in  hilly  areas  and  in  forest  have  been

 deprived  of  transportation  facility  for  the  last  25-years.

 It  has  also  been  observed  that  Government  have  not  implemented  their  schemes  in

 regard  to  giving  priority  for  constructing  railway  lines  and  industries  in  backward  areas  of  the
 states  like  Rajasthan.  They  have  not  fulfilled  their  promises.  Government  are  responsive
 Only  to  agitations.  It  has  become  clear  that  Rajasthan  is  being  discriminated  against  by  the
 Government.

 We  have  repeatedly  demanded  the  construction  of  Ratlam-Banswara  railway  line
 but  no  heed  is  paid  to  our  request  till  now.  People  of  hilly  areas  of  Banswara,  Silumber,
 Dhariyabad  and  Durgapur  have  been  facing  acute  shortage  of  foodgrains  due  to  the  non-
 availability  of  railway  line  in  this  area.  If  this  attitude  of  the  Government  continues  people
 of  this  region.  would  starve.

 There  are  large  deposits  of  fluorite,  lime  stone,  etc.  in  these  areas  but  mines  are
 closed  because  of  the  absence  of  railway  lines.  In  view  of  the  scarcity  and  poverty  prevalent
 there  Government  should  take  up  the  construction  of  Ratlam-Banswara  railway  line  as  soon
 as  possible  under  the  relief  programme  so  that  people  may  get  employment.  I  again  suggest
 that  Government  should  give  more  emphasis  on  setting-up  of  industries  in  the  backward
 areas  instead  of  continuing  the  present  policy.  New  railway  lines  should  be  laid  in  these
 areas  on  priority  basis  for  the  betterment  of  the  people  of  undeveloped  areas.

 I  also  demand  that  Chetak  Express  running  between  New  Delhi  and  Udaipur
 should  be  made  express  upto  Udaipur  to  reduce  its  running  time.  It  is  also  desirable  to
 attach  more  bogies  with  it  in  view  of  the  heavy  traffic.  This  train  should  also  be  extended
 to  Delhi  Junction.

 My  third  demand  is  that  timing  of  Che  ress  should  be  so  arranged  as  the
 | passengers  of

 Udaipur-Himmatnagar  Passenger  trai  COUulg  catch  Chetak  Express,
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 I  also  demand  that  the  speed  of  Mewar  passenger  train  should  be  raised  to  compete
 with  the  road  transport  and  to  avoid  inconvenience  caused  to  the  passengers.  This  service

 should  be  extended  to  Chittor  to  facilitate  local  people  of  that  area.

 Shri  Bharat  Singh  Chowhan  (Dhar):  Railway  industry  is  a  large  scale  industry  in  the

 public  sector  and  it  could  have  provided  a  great  help  to  the  country  for  her  development.
 But  I  am  sorry  to  observe  that  due  to  the  Jack  of  intelligence  in  the  Railway  administration

 Government  have  to  present  deficit  budget  pertaining  to  Railways,

 I  would  like  to  suggest  that  there  should  be  co-ordination  among  Railway  transport,
 road  transport,  shipping  and  air  transport.  The  criteria  evolved  by  ex-Railway  Minister,  Shri

 Lal  Bahadur  Shastri  regarding  the  construction  of  new  railway  lines  in  the  country  should

 be  implemented  regularly.  People  of  backward  areas  have  been  deprived  of  the  facility  of

 railway  transport  for  the  last  25  years.  We  have  been  trying  to  persuade  the  Government

 to  take  up  the  construction  of  Indore-Dohad,  Dohad-Khandwa  and  Indore-Baroda  railway
 lines  in  the  tribal  area  but  they  have  not  paid  any  heed  to  our  efforts  and  request.

 I  also  demand  that  the  Guna-Maksi  line  should  be  completed  as  soon  as  possible

 and  Ajmer-Khandwa  line  should  be  converted  into  broad  gauge  line.  Bhopal-Indore  railway

 line  should  be  extended  to  Dohad  from  commercial  point  of  view.

 It  has  been  observed  that  no  incentive  is  given  to  the  candidate  knowing  Hindi  in

 the  examination  held  by  Railway  administration.  J  request  that  this  tendency  should  be

 removed.

 श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  की  जनता

 की  कुछ  समस्याओं  का  सभा  में  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  ।

 सारे  देश  में  प्रति  1000  किलोमीटर  पर  18-4  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  है  जबकि  उड़ीसा

 में  केवल  1'2  किलोलीटर  रेलवे  लाइन  है  ।  उड़ीसा  में  जितनी  भी  रेलवे  लाइनें  उनका  निर्माण

 ब्रिटिश  सरकार  ने  कराया  था  तथा  यह  मद्रास  से  कलकत्ता  और  कलकत्ता  से  बम्बई  को  जोड़ने  के

 लिए  बनाई  गई  भारत  सरकार  ने  कोई  नई  रेलवे  लाइन  वहाँ  नहीं  बनाई  है  ।  अबਂ  सरकार  ने

 पारादीप  से  कटक  तक  लाइन  बनाने  की  मंजूरी  दी  है  जिसकी  लम्बाई  केवल  60  मील

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  रामगढ़  में  एक  उपरिपुल  बनाया  जाए  ।  नौपारा

 गुनुपुर  नैरोगेज  लाइन  के  बारे  में  अलाभप्रद  शाखा  लाइन  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  इस

 लाइन  को  ठीक  किया  जाए  जिससे  इस  पर  50  किलोमीटर  प्रति  घंटे  की  रफ्तार  से  गाड़ियाँ  चल

 सकें  क्योंकि  वहाँ  रेलगाड़ियों  की  संख्या  पर्याप्त  इस  सिफारिश  को  तुरंत  क्रियान्वित  किया

 जाना  चाहिये  ।

 समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  राज्य  सरकार  को  उस  लाइन  से  खाद्यान  की  ढुलाई
 करनी  चाहिए  जिससे  रेलवे  की  आय  में  वृद्धि  हो  सके  ।  समिति  ने  आर्थिक  दृष्टि  से  इस  लाइन  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलना  उपयुक्त  नहीं  माना  |  किन्तु  स्थानीय  जनता  की  सुविधाओं  को  भी  ध्यान  में

 रखा  जाना  चाहिये  अन्यथा  आदिवासी  क्षेत्रों  और  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  का  विकास  करना  कठिन  है  ।

 Shri  Basheshwar  Nath  Bhargava  (Ajmer)  :  Indian  Railways  have  played  an  appreciable
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 role  in  the  development  of  our  economy  and  in  facing  serious  difficulties,  like  war  and
 natural  calamities  arisen  in  the  country  from  time  to  time.  The  total  amount  of  investment
 in  this  largest  public  undertaking  is  more  than  Rs.  3500  crores.  It  is  correct  to  say  that
 certain  defects  exist  in  Railway  administration  and  the  hon.  Minister  should  try  to  remove
 them.  But  it  is  also  a  fact  that  the  performance  of  our  railways  during  the  crisis  has  been

 remarkable,

 In  his  budget  speech  hon.  Railway  Minister  has  exrpessed  his  helplessness  regarding
 the  increase  in  3rd  class  fares.  I  would  like  to  submit  that  the  distance  of  15  km.  for  the

 purpose  of  fare-increase  exemption  should  be  increased  so  that  workers  and  other  poor
 persons  may  get  some  relief.

 Now  I  would  like  to  refer  to  the  problems  of  my  Ajmer-Kota  line  was
 taken  up  in  1899  but  it  could  not  be  completed  so  far.  According  to  survey  report  this  line
 was  found  uneconomical  as  a  result  of  which  this  line  has  not  been  constructed  for  the  last
 74  years.  Ajmer-Kota  line  should  be  constructed  on  priority  basis  because  whole  of  this  area
 is  famine-affected  and  undeveloped  but  there  is  every  likelihood  of  this  line  being  a  pro-
 fitable  line  because  about  20  lakh  tonnes  of  goods  for

 loading
 are  available  here.

 On  account  of  closure  of  wagon  building  industry  in  Ajmer  in  1972,  700  persons
 became  unemlpoyed.  Since  the  absorption  of  Ajmer  in  Rajasthan  its  development  came  to  a

 stand-still.  I  would,  therefore,  request  that  the  wagon  building  industry  should  be  started

 again.

 With  these  words  I  support  the  railway  budget.

 Shri  Ramavtar  Shastri  (Patna):  Bihar  is  a  very  backward  stat Stay  e  and  railway  can

 play  a  very  vital  role  in  its  development.  In  view  of  this  I  request  that  bridge  under  construc-

 tion  over  river  Ganga  at  Patna  should  be  converted  into  a  road-cum-rail-ridge  so  that

 South  and  North  Bihar  can  have  development.

 श्री  के०  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए  ।

 SHri  K.N.  Tiwari  in  the  Chair.

 A  Booking  Office  should  be  opened  in  the  South  Patna, च््ष्ज  because  population  is  in-

 creasing  in  that  side  of  the  city.

 A  Railway  Public  Service  Commission  office  should  be  opened  in  Patna  or  Danapur
 interview  aud because  the  candidates  of  Bihar  now  have  to  go  to  Calcutta  or  Allahadad  for

 as  such  poor  Biharis  have  to  spend  a  lot  of  money.

 N.  F.  Railway  should  be  connected  with  some  Railway  Service  Commission  and  its
 head  office  should  be  at  Katihar.

 The  departmental  canteens  are  not  working  properly  because  most  of  them  are  in

 from  the  trains.  I the  hands  of  private  individuals.  The  dining  cars  should  not  be  remo
 request  that  all  the  catering  arrangements  should  be  taken  by  the  government  in  their  own
 hands.

 Shri  Ramshekhar  Prasad  Singh  (Chapra):  On  behalf  of  Shri  Genda  Singh  I  would  like
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 to  ask  the  Minister  that  when  the  bridge  on  Gandak  between  Wagha-Chhitauni,  which  was

 collapsed  in  1924,  will  be  constructed  again.  In  the  absence  of  this  bridge  the  people,  who

 have  to  go  to  Nepal  and  Katihar,  have  to  face  great  difficulties.

 A  Railway  Service  Commission  should  be  made  in  Bihar.  It  is  a  very  long  standing
 demand  of  Bihar  and  that  should  be  accepted.

 While  introducing  division  system  in  N.  E.  Railway  and  N.  F.  Railway  three  or  four

 district-level  offices  were  promoted  to  division-level.  Sonpur  is  the  only  district-level  office,
 which  was  not  promoted.  It  is  a  historical  place  and  it  is  not  possible  to  control  a  vast  area

 of  5  thousand  kilometres  falling  in  Samastipur  division.  No  train  is  running  in  time.  As  such,

 I  request  the  Minister  to  make  an  announcement  in  this  connection.

 The  reservation  chart  prepared  at  Delhi  or  New  Delhi  should  be  written  in  legible

 handwriting.  Some  arrangement  of  passenger  guide  or  otherwise  should  be  made  for  the

 facility  of  the  passengers.

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhubani)  :  I  congratulate  the  Minister  for  presenting  a

 budget  which  does  not  put  extra  burden  on  general  public.

 An  assurance  for  over  all  development  has  been  given.  There  is  provision  for  laying
 new  lines.  Such  arrangements  have  been  made  that  money  should  not  come  in  the  way  of

 constructing  new  lines  up  to  60  K.  M.  at  important  places.

 Now  I  would  like  to  say  that  proper  arrangements  should  be  made  to  stop  without
 ticket  travelling,  irregular  running  of  trains  and  theft  of  railway  property  etc.

 Neglected  category  of  Ticket  Collectors  should  be  given  suitable  pay.  Their  demands
 had  not  been  heard  so  far.

 I  will  request  the  Railway  Minister  that  Delux  train  should  stop  at  Mokameh.  All
 the  trains  should  stop  at  the  new  station  between  Rajendrapul  and  Simaria  station.  Arrange-
 ments  should  be  made  to  run  an  express  train  during  day  time  between  Darbhanga  and

 Pahleja.  The  proposed  bridge  at  Patna  over  Ganga  should  be  road-cum-rail  bridge.  Office  of

 Railway  Service  Commission  should  be  opened  at  Patna.  A  thorough  coach  should  be  arranged
 from  Samastipur  to  Bombay.  Additional  train  should  be  started  between  Nirmali  and  Saharsa.

 Arrangements  should  be  made  to  construct  more  new  lines  in  Samastipur  Division

 as  there  is  not  sufficient  lines  in  this  division.

 The  status  of  Chikna  halt  station  should  be  raised  to  that  of  Flag  station  or  full-
 fledged  station.

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  अब  जम्मू  और  कश्मीर  में  भी  रेलवे

 लाइन  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  तथापि  कुछ  समस्यायें  जिनकी  ओर  मैं  माननीय  मंत्री  का

 ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  दि  कछुआ  जिला  मुख्यालय  है  दिल्‍ली  से  सीधे  कछुआ  तक  के

 लिए  प्रथम  तथा  तृतीय  श्रेणी  के  डिब्बे  लगाए  जाएँ  ।  कथित  स्टेशन  और  करवे  के  बीच  की  सड़क
 को  ast  बनाया  जाये  ।
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 कश्मीर  घाटी  में  काजीगुण्ड  और  बारामुला  के  बीच  प्रस्तावित  रेलवे  लाइन  निर्माण  में

 शीघ्रता  की  जानी  चाहिए  ।

 रेलवे  को  कई  प्रकार  के  कर  आदि  नहीं  देने  पड़ते  तथा  प्रतिवर्ष  किराए  भी  बढ़ते  जा  रहे  हैं

 इन  सबको  हृष्ट  में  रखते  हुए  भारतीय  रेलवे  को  अपने  कार्य  में  सुधार  करना  चाहिए  |

 रेलवे  को  कर्मचारी  व्यवस्था  में  परिवर्तन  करनी  जिससे  कि  रेलवे  में  कार्य-क्षमता

 बढ़  सके  ।  इसके  लिए  उच्च  शक्ति  प्राप्त  निकाय  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  जो  वर्तमान  व्यवस्था

 में  लाभप्रद  सुधार  करे  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  की  योजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  और  उन्हें
 निर्धारित

 समय  में

 ही  पुरा  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  |

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samastipur) :  This  is,  for  the  first  time,  in  the  history
 of  Indian  Railways  that  proper  attention  is  being  paid  towards  backward  areas  of  the

 country.  The increase  in  the  fares  of  3rd  class  is  nominal  and  people  will  not  mind  paying
 these  enhanced  fares

 1  would  like  to  suggest  that  instead  of  contract  system  some  corporation  etc.  should
 be  made  for  undertaking  railway  construction  work

 Hon.  Minister  should  go  to  Samastipur  and  solve  the | problem  of  constructing
 approach-roads  to  the  bridge  under  construction.

 A  new  Jine  between  Hazipur  to  Bachwara  should  be  constructed.  A  new  halt
 Station  at  Lagunia  between  Muhiuddinnagar  and  Shahpur  should  be  opened.  Sufficient  schools
 should  be  opened  for  the  children  of  railway  employees

 Shri  Ram  Chandra  Vikal  (Bagpat)  In  August  1972  Railway  Deputy  Minister
 Mr.  Qureshi  assured  the  House  to  start  the  S.S.  Railway  but  nothing  has  been  done  so  far.  On
 that  line  every  thing  including  line,  buildings  of  the  stations  and  bridges  are  being  dismantled
 A  huge  amount  will  be  required  for  their  reconstruction

 Shri  Mohinder  Singh  Gill  (Ferozepore)  Shri  L.  N.  Mishra  has  presented  the  Rail-
 way  Budget.  I  am  happy  that  he  has  been  given  the  cabinet  rank.  I  hope  he  will  make  efforts
 to  bring  improvement  and  efficiency  in  the  Ministry  of  Railways

 Mr.  Chairman  :  You  may  continue  to-morrow

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  9  1973/18  फाल्गुन  1894

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha:  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Friday,
 March  9,  1973/Phalguna  18,1894  (Saka)
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